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दो शुब्द 
सहकारी समाज की स्थापना आज के युग की मांग है। कांग्रेस ने तो 
इसे स्वीकार किया ही है, दूसरे-प्रगतिशील राजनैतिक दलों ने भी इसका 
समर्थन किया है। अपने प्रजातंत्रीय राज्य के लिए यह न केवल आथिक 
सध्ष्य की प्राप्ति का. साधन है, अपितु देश के लिए यह सामाजिक आदर्श 
भी है 
इस पुस्तक में सहकारी समाज की स्थापना के भिन्न-भिन्न पहलुओं 
की संक्षिप्त चर्चा की गई हैं और उस संबंध में व्यावहारिक एवं रचनात्मक 
दृष्टि से भी विचार करने का प्रयास किया गया है । 
आज देश में सहकारिता की बड़ी चर्चा हैँ। कुछ लोग सहकारिता के 
संगठन को कठिनाइयों के कारण इसके भविष्य के सम्बन्ध में निराशा 
अकट करते हैं । सामाजिक और आर्थिक आन्दोलनों की अपनी अनोखी गति 
होती हूँ । उसे स्थानीय नेतृत्व प्रेरक शवित प्रदान करता है। इस आन्दोलन 
को भविप्प में अपूर्व वल मिलेगा, इसमें संदेह नहीं । राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक 
को इस दिशा में सक्रिय सहयोग देना हैं और देश में सच्चे सहकारी समाज 
की स्थापना करनी है। प्रजातंचरीय ढांचे में सहकारिता के विकास की हमारी 
सफलता दूसरे अर्द्ध-विकसित देशों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन 
सकती है। 
इस पुस्तक के लिखने की प्रेरणा मेरे मिन्न श्री ब्रह्मानन्द ने दी । मेरे 
साथी श्री र॒पेन्द्र बहादुर ने सहकारी विभाग के अपने अनुभवों का लाभ दिया। 
इटावा विकास-योजना के आरंभ (सन्‌ १६४८) से अवतक ग्रामीण जीवन 
की समस्याओं के निकटतम सम्पर्क से लेखक को सहकारिता की गतिविधि 
के समझने का काफी अवसर मिला । सहकारी आन्दोलन की राष्ट्रीय और 
अन्तर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि समझने में भी विद्यासागर छर्मा की दो सुन्दर पुस्तकों 
सहकारिता का उदय और विकास' तथा “भारत में सहकारिता का 
इतिहास से बहुत सहायता मिली । इस अवसर पर उन सबका स्मरण 
होना स्वाभाविक हैं । 
--वेजनाथसिह 
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३. हे 
सहकारिता का बुनियादी रूप 

परिवार या पड़ोस के लागों में आपस में मिल-जुलकर काम 
करने की रीति आदि काल से चली आई है । इसे सहयोग या 
सहकार कहते हैँ । इसकी बुनियाद पर ही समाज का ढांचा खड़ा 
है। एक-दूसरे की मदद से और साथ-साथ काम करने से ही समाज 
का काम चलता हूँ । 
पुरानी परम्परा 

हमारे देश में सहकार की प्रथा बड़ी पुरानी है । भारत के 
सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में एक विनय हें-- 

सहनाववतु सह नो भुनकतु । सह वोर्य करदावहू 

देजप्विनावधीतम्रतु । मा विद्विषाः्हू । * शांतिः शांतिः शांतिः। 

“-हम एक साथ रहें, एक साथ भोजन करें, साथ-साथ 
वीरता के काम कारें । तेजस्वी और बुद्धिमान बनें, किसीसे बैर- 
हैेप न करे। हे प्रभो शांति हो, शांति हो, शांति हो । 

आपसी सहयोग, प्रेम ओर एकता का इससे सुन्दर मंत्र 
मिलना कठिन हैँ । साथ काम करने की यह भावना हमारी 
संस्कृति में समा गई । सहकार हमारे समाज के ताने-वाने में 
पिरो उठा । नई आधिक एवं सामाजिक परिस्थितियों से अब इसमें 
शिथिल्ता आ शई है, परन्तु गांवों के जीवन में आज भी इसका 
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सहकारिता का बुनियादी रूप 


बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार के सहयोग को अनौपचोर्कि 
या सहज सहयोग ([गरिप्राथं ००0०0०:-४४०४) कह सकते 
हैं। इसका व्यावहारिक रूप भारतीय समाज की बुनियादी 
संस्थाओं में मिलता है । 


सम्मिलित परिवार 


भारत में सहकार॑ आम तौर से सामाजिक ढंग का था। देश 
के आर्थिक जीवन में पहले मुद्रा या व्यक्तिगत आमदनी का विशेष 
स्थान न था । इसके संगठन का बुनियादी स्वरूप सम्मिलित 
परिवार था । सम्मिलित परिवार में माता-पिता, विवाहित भाई, 
उनकी बहुएं, उनके बच्चे, अविवाहित भाई-बहने सभी रहते थे । 
सब अपनी-अपनी योग्यता, रुचि और शक्ति के अनुसार परिवार 
के मालिक की आज्ञा पर काम करते थे और सबकी सम्मिलित 
आमदनी मालिक के पास जमा होती थी । मालिक पूरे परिवार 
के भरण-पोषण का प्रवन्ध समान रूप से करता था | सबके लिए 
अन्न-वस्त्र, दवा-दारू, पढ़ाई-लिखाई की जरूरतों का वह यथा- 
शक्ति ध्यान रखता था। स्नेह और परस्पर त्याग की भावना पर 
यह व्यवस्था चलती थी । इस व्यवस्था में इसका सवाल ही नहीं 
उठता था कि कौन अधिक कमाता है और कौन कम । एक तो 
परिवार के सभी जनों की आमदनी का एक ही जरिया होता था-- 
खेती या मजदूरी या रोजगार। दूसरे यदि कोई अधिक कमाने- 
बाला होता भी था तो उसकी स्त्री या बच्चे के साथ कोई वि्ेप 
वर्ताव नहीं होता था, इस सामाजिक स्थिति को पारिवारिक 
समाजवाद या वुनियादी सहकार कह सकते है । 

परिवार के अतिरिक्त आपसी सहयोग पड़ोसियों के देनिक 
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जीवन में भी पूरी तरह पाया जाता था । मिलकर पड़ोसी का 
छप्पर उठाने से लेकर खेती के औजार का लेन-देन, बैलों का मौके 
पर उधार लेना, बीज की अदला-बदली और उपहार में आई हुई- 
मिठाई, फल या तरकारी का भी वितरण होता ही रहता था । 
पड़ोस के अलावा पुरवे या मुहल्ले में और पूरे गांव के काम- 
धाम में लोग साथ देते थे | निराई, गुड़ाई, गन्ने की कटाई अथवा 
पिराई आदि अधिक मजदूर रूगनेवाले खेती के काम सहयोग के 
आधार पर चलते थे । 


सावेजनिक उपयोग के लिए कुएं, तालाब, मंदिर आदि का 
निर्माण तो होता था किसी परिवार विशेष की अगुवाई में, पर 
उसमें बूढ़े, नौजवान, स्त्रियां और बच्चे सभी काम करते थे । 
उनके जलपान या दोपहर के साधारण खाने का प्रबन्ध कुआं या 
तालाव वनवानेवाले परिवार के मालिक करते थे। छोग अपने 
श्रम का कोई मूल्य नहीं लेते थे। मूल्य लेने का तो सवाल ही नहीं 
उठता था। ये धर्म के काम समझे जाते थे। इनमें भाग न लेना एक 
तरह की हीनता या पाप की बात थी । 


जन्म, विवाह या मृत्यु के उत्सबों में काफी खर्च होता था । 
ऐसे अवसर पर पूरे गांव के छोग घव और साधन से मदद करते 
थे। कपड़ा, चावल, आटा, दाल, सब्जी, दूध, दही और रुपया 
नेवते के रूप में छाते थे । इस तरह परिवार के खर्च का भार गांव 
के लोग और गांव के बाहर के नातेदार और मित्र बांट लेते थे । 
इस सहकार के न नियम थे, न उपनियम । न इनकी कहीं रजिस्ट्री 
थी, न लिखत-पढ़त । परंपरा के रूप में यह सामाजिक धर्म 
सफलतापूर्वक चला आ रहा था। 
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पंचायतें 

गांव का प्रबन्ध भी पंचायतें चलाती थीं । इनका संगठन 
स्थानीय शासन की सहकारी परंपरा पर बना था। पंचायत में गांव 
के चरित्रवान और सेवा की भावनावाले लोग चुने जाते थे। वे 
निर्भय होकर न्याय करते थे । ये पंचायतें गांव के साझे चरागाहों 
तथा भूमि का प्रबन्ध किया करती थीं ग्रामों के निर्माण तथा 
ग्रामवासियों की स्वास्थ्य-रक्षा का समस्त भार इन्हीं पंचायतों पर 
हुआ करता था । राजवंश बदलते थे, विदेशी सेनाएं आती थीं, 
लड़ाइयां होती थीं, पर गांवों का शासन-प्रबंध नियम से चलता 
रहता था। उसमें कोई बाधा नहीं पड़ती थीं। इसीलिए जबतक 
पंचायतों की परंपरा मजबूत रही, विदेशी शासन भारत के 
आथिक और सामाजिक जीवन में कोई बुनियादी कमजोरी न ला 
सका | 

कार्ल माकसे ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'केपिटल' में लिखा है-- 
“भारत की छोटी-छोटी, परन्तु मानव-समाज की इकाइयों में, 
जो अभी तक कहीं-कहीं टिकी हैं, साझे स्वामित्व के सिद्धान्त पर 
भूमि का प्रवन्ध होता है। वहां कृषि तथा उद्योग को संगठित किया 
गया है। ये स्वावलम्बी तथा उत्पादक इकाइयां थीं ।' 

इन पंचायतों की हालत धीरे-धीरे बिगड़ती गई । अंग्रेजी 
राज्य में इनकी मान्यता छिन गईं । न्याय के लिए अदालतें और 
शासन-प्रवन्ध के लिए सरकारी कर्मचारी नियुक्त हुए । सामूहिक 
संस्थाओं को शंका की दृष्टि से देखा जाने लगा । गांवों में दल- 
वन्दियां बढ़ों, अनेक झगड़े उठ खड़े हुए, भाई-चारे का वातावरण 
विरोध में बदल गया, सबको अपनी-अपनी पड़ी । स्वार्थ और 
फूट के वातावरण में सामाजिक घासन-व्यवस्था टूट-फूटकर 
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टुकड़े-टुकड़े हो गई । आर्थिक जीवन में भी अनेक परिवर्तेन हुए । 
पहले व्यापार का आधार अधिकतर चीजों का विनिमय था । 
विदेशों के साथ व्यापार बढ़ने से धीरे-धीरे भारत में मुद्रा का 
विनिमय बढ़ा । नये-नये रोजगार या व्यापार के काम खुले । 
विदेशी शासन को चलाने के लिए अनेक अफसरों और कर्मचारियों 
की जरूरत पड़ी । कुछ परिवारों में एक या दो आदमी पढ़-लिख 
गये । उनका काम शहर के किसी दफ्तर या कारखाने में लगा । 
उनकी आमदनी का जरिया घर की खेती, व्यापार या उद्योग- 
धंधे से भिन्न हो गया । उनकी आशाएं, आकांक्षाएं और सुविधाएं 
परिवार के और लोगों से अलग हो गई । चीजों का लेन-देन 
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सामूहिक कार्य में योगदान 


रुपये व वाजार-भाव के आधार पर होने छगा । मजदूरी करके 
जोटी कमानेवालों और पढ़े-छिखे छोगों में सामाजिक दूरी और 
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भेद-भाव बढ़ गया । इसलिए एक ही परिवार के दो व्यक्तियों के 
रहन-सहन में अन्तर हो गया और उनमें पारवारिक आत्मीयता 
कम हो गई । इस प्रकार परिवार के विघटन से समाज का भी 
विघटन आरम्भ हो गया । 
महात्मा गांधी के नेतृत्व में राजनैतिक आजादी के लिए 
अहिसा एवं सत्याग्रह के आधार पर व्यापक आन्दोलन चला । 
मध्यवर्ग में, किसानों और मजदूरों में तथा महिलाओं एवं 
विद्यार्थियों में जो नवीन चेतना आईं, उससे एक ढंग का संगठन 
आरम्भ हुआ । आजादी मिली । उसके साथ-साथ नई समस्याएं 
आई । इनको हल करने की हम कोशिश कर रहे हें, पर ये 
समस्याएं वड़ी हें। खेती की उन्नति करके लोगों के रहन- 
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महत्वपूर्ण समस्याओं पर सहकारो-समिति के सदरयों में विचार-विमशञं 
पहन तथा खान-पान का दर्जा ऊंचा करना है, सार्वजनिक 
वास्थ्य और शिक्षा की उन्नति से लोगों को सुखी करना है । 
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इन नये उद्देश्यों को पूरा करने के लिए गांवों की मूल संस्था 
पंचायतों को अच्छी तरह से संगठित करना होगा । आथिक 
जीवन के नये संगठन के लिए गांवों की परम्परागत सहकारी 
भावना का लहाभ उठाना होगा । अनौपचारिक सहकारिता 
([70णध (०-००००४०॥ ) की परिपाटी आज के पेचीदे 
समाज की जटिल समस्याओं को हल नहीं कर सकेगी, इसलिए 
अनौपचारिक ढंग पर सहकारी समितियों का संगठन करना होगा । 
सहकारी उद्योग, सहकारी व्यापार और सहकारी कृषि-सेवा से 
समाजवादी विचारधारा को नया रूप देना होगा । आधुनिक 
सहकारिता के नये ढंग के संगठनों में अनौपचारिक सहकारिता 
की अपनी पुरानी परंपरा की भावना भरनी होगी, ताकि वे 
जनता के अपने संगठन बन सकें । 

भारत में ही नहीं, दुनिया के सभी पिछड़े हुए देशों में इसी 
तरह के नये संगठनों द्वारा आथिक और सामाजिक समस्याओं 
का हल निकालना हूँ । संसार के मुख्य देशों में सहकारिता का 
आन्दोलन कंसे बढ़ा, इसका विकास इस देश में अवतक कंसे 
हुआ और भारत में सहकारी समाज की स्थापना में उसका क्या 
हाथ होगा, किन-किन समस्याओं के हल के लिए कंसी-कंसी 
संस्थाएं बनाई और चलाई जायंगी, इन ग्रइनों पर अगले पृण्ठों में 
विचार किया जायगा। 


ले 
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उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक यूरोपीय देशों में एक नये ढंग 
का औद्योगिक समाज बन चुका था। इसका आधार था आपसी 
प्रतियोगिता और स्वेच्छापूर्ण व्यापार । एक-दूसरे की सहायता 
करने के वजाय पूंजीपति वर्ग व्यक्तिगत छाभ के लिए मजदूरों का 
शोषण करता था। मजदूरों की हारूत बहुत दयनीय थी । उनकी 
स्थिति सुधारने के लिए कुछ उदारचेता नेताओं और मजदूरों 
ने मिलकर प्रयत्न किया । इन्होंने तरह-तरह की सहकारी संस्थाएं 
खोलीं । इनका विकास अपने-अपने देश की आवश्यकताओं के 
अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार हुआ । 
इंग्लेंड 

आऔद्योगिक क्रान्ति के बाद इंग्लेंड के गांव उजड़ गये । लोग 
जीविका की खोज में खेती और घरेल धंधों को व्यवसाय छोड़कर 
शहरों में आ बसे । औद्योगिक मजदूरों का बड़ा वर्ग गरीवी और 
भुखमरी का शिकार बन गया । उनसे दस-वारह घंटे तक निर्देयता 
से काम लिया जाता था, पर न उनके पास तन ढकने को कपड़ा 
था, न खाने को रोटी । विचली श्रेणी के रोजगारियों की मुनाफा- 
खोरी के कारण खाने-पीने की चीजों का दाम बहुत महंगा था । 

राव्ट ओवेन इन परिस्थितियों से पूरी तरह परिचित था । 
वह एक गरीब मोची का लड़का था | १० वर्ष की आयु में ही वह 


के 


घर छोड़कर जीविका कमाने के लिए निकल्य । दरस्‍-दर की 
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ठोकरें खाने के वाद कताई-बुनाई के कारखाने में वह नौकर 
हुआ । अपती प्रतिभा और परिश्रम से वह एक कारीगर का 
हिस्सेदार बना और फिर मिल-मालिक । पर वह अपनी गरीबी 
के दिनों को कभी नहीं भूला । इसलिए समर्थ होकर उनके दु :खों को 
दूर करने के लिए उसने पूरी-पूरी कोशिश की इंग्लेंड में समाज- 
वाद और सहकारिता के दोनों आन्दोलनों को उसने आरम्भ 
किया । 

रावर्ट ओवेन ने सहकारी पद्धति से कई व्यवसाय खोले । 
इनमें से कुछ व्यवसायों में सफलता मिली, कुछ में नहीं । इन 
व्यवसायों में मजदूरों की वचत की पूंजी लगी थी और इनके 
मालिक मजदूर ही थे । ओवेन द्वारा चलाये हुए आन्दोलन वाद में 
शिथिल पड़ गये, परन्तु सहकारिता की विचारधारा धीरे-धीरे 
जड़ पकड़ती गई । 

इसके बाद राशडेल नामक औद्योगिक स्थान में ऊन बुनने- 
वाले मजदूरों की हालत सुधारने के लिए चाल्से हावर्थ ने एक 
सहकारी दूकान खुलवाई । उन्होंने सलाह दी कि मजदूर प्रति 
सप्ताह दो-दो पेसा वचाकर अपना सहकारी मण्डल खोलें और 
सस्ते दामों में अपने लिए चीजें खरीदें | नये भण्डारों में नकद माल 
बेचने पर जोर दिया गया ताकि ये भण्डार असफल न हों । पूंजी 
पर ५ प्रतिशत लाभ लेने का निवचय हुआ और विशज्येप लाभ 
अधिलाभ के रूप में दिया जाना तय पाया । यह भण्डार दिन 
दूनी रात चौगुनी उन्नति करता गया | ३६४ रु० की पूंजी से काम 
शुरू करके दो वर्ष के भीतर ही इसकी पूंजी १६,७०० रु० हो गई । 
राशडेल भण्डार से ही उपभोक्ता सहकारी भण्डारों की परिपाटी 


0] 


पड़ी । घीरे-धीरे इंग्लेंड में थोक विक्री और वीमे की. सहकारी 
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समितियां भी बनीं । 

कृषि-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूति के लिए और ऋण 
के लेन-देन की व्यवस्था के लिए भी इंग्लेंड में सहकारी समितियां 
बनीं, पर इस तरह की समितियों का विकास विशेष तौर से 
जर्मनी में हुआ । 
जर्मनी 

जमेनी में सहकारिता का आरम्भ शूज़े डिलित्से और 
रेफिसिन नामक दो उदार महानुभावों ने किया । १८४८ का वर्ष 
इस देश के लिए आथिक संकट का वर्ष था । इसी साल शाज़े ने 
बीमारों की सहायता के लिए एक सभा बनाई और कच्चा 
माल खरीदने के लिए चमड़े का काम करनेवालों की भी एक 
समिति बनाई। १८५० में उन्होंने अपने नगर में ऋण देनेवालों की 
एक समिति बनाई और दो वर्ष बाद कामकरों को स्वावलम्बी 
बनाने के उद्देश्य से उन्होंने एक नई सहकारी संस्था का निर्माण 
किया । इसी समय रेफिसिन ने गांवों में आलू तथा रोटी के 
वितरण के लिए एक सहकारी सभा कायम की | ल्फैम्सफोर्ड में 
इन्होंने कर्ज देने के लिए सोसाइटी बना ली । यह सोसाइटी 
गरीब किसानों की मदद करती थी । पर उसके सदस्य अधिकतर 
घनी लोग थे। १८९२ में रैफिसित ने और एक ऋण देनेवाली 
सभा बनाई । इसके सदस्य केवल किसान ही थे । शूज़े और रैफि- 
सिन की सहकारी समितियों को सरकारी सहायता नहीं मिलती 
थी । इन लोगों ने गरीबों के प्रति सहानुभूति से प्रेरित होकर इन 
कार्यो को आरम्भ किया और धीरे-धीरे व्यावहारिक अनुभव के 
साथ सहकारी आन्दोलनों को विकसित किया । दोनों सहकारी 
नेताओं के विचार समान थे। दोनों ने सहकारिता की समस्याओं 
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का अध्ययन किया । इसके संगठन में आनेवाली कठिनाइयों का 
सामना किया और दूसरों को अपने अनुभव से लाभ पहुंचाने के 
लिए पुस्तकें लिखीं। इस समानता के साथ इनके कार्यक्षेत्र में थोड़ा 
अन्तर था । शूजे ने इस कार्य में पहल की थी, किन्तु रैफिसिन ने 
इसे अपने प्रयोगों से आगे बढ़ाया । इसके अतिरिक्‍त शूज़े की 
समितियां अधिकतर शहरों के लिए उपयोगी थीं, रेफिसिन द्वारा 
संगठित सहकारी संस्थाएं गांवों के लिए । 

जर्मनी में किसानों और मजदूरों के अपने प्रयास से बनी हुईं 
सहकारी समितियां सच्चे अर्थ में स्वावलूम्बी थीं । इनके संगठन, 
संचालन और निरीक्षण में सरकारी अधिकारियों का कोई हाथ न 
था । आरम्भ में तो ये केवल सदस्यों की बचत की पूंजी से चलीं । 
बाद में केन्द्रीय सहकारी बक से इन्हें कुछ आथिक सहायता मिली । 
सरकारी नियंत्रण से मुक्त रहने के कारण ही ये जर्मनी के उथल- 
पुथल से भरे हुए इतिहास के बावजूद सुरक्षित रह सकीं । दोनों 
महायुद्धों से इनके विकास में बहुत बाबा पड़ी, फिर भी गांवों की 
जनता की आ्थिक हालत सुधारने के लिए, पहले युद्ध के वाद 
और नाजी राज्यकाल में भी, सहकारी ऋण-समितियों की उप- 
योगिता स्वीकार की गई और उन्हें आवश्यक सहायता दी गई । 
जमंनी के सहकारी आन्दोलन की विद्येपता वेंकिग या ऋण के 
लेन-देन के क्षेत्र में रही हैं । इसलिए भारत के आन्दोलन में उनसे 
वहुत-कुछ प्रेरणा मिली है, क्योंकि यहां के सहकारी आन्दोलन ने 
भी अधिकतर ऋण के लेन-देन के क्षेत्र में ही काम किया है । 

इसके अतिरिक्त जर्मनी में खेती-सम्बन्धी सहकारी सभाएं 
हैं, जो दूध, पशु, अंडे, सब्जी तथा फल और शराब के क्रय-विक्रय 
का प्रवन्ध करती हैं। प्राय: एक तरह की सहकारी समिति एक ही 
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वस्तु का कारोबार करती है। अब पूर्वी जमनी में रूस की समितियों 
की तरह वहुद्देश्यवाली सहकारी समितियां बनने लगी हैं, जो 
गांवों के उत्पादन की योजना बनाती हैँ और उन्हें पूरा करती हूं। 
कृषि-सम्बन्धी सहकारी समितियों के काम में अधिक 
व्यापक सफलता डेनमार्क और हाैण्ड में मिली हैं। 
डेनमार्क 
डेनमार्क का सहकारी आन्दोलन दुनियाभर में अपनी 
मौलिकता, संगठन और स्थानीय नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहां 
के सहकारी आन्दोलन को सफल बनाने में दी विशेष परिस्थितियों 
से बहुत बल मिला है : 

१. डेनमार्क की शिक्षा-प्रणाली जनता को सहकारिता की 
ओर प्रेरित रखती है। बचपन से प्रौढ़ावस्था तक शिक्षा 
और प्रौढ् शिक्षा के माध्यम से नागरिकों में सहकारिता 
के भाव कूट-कूटकर भरे जाते हैं । 

२. सव किसानों के पास करीव-करीब एक ही अनुपात में 
भूमि हें । इससे उनमें सामाजिक समता है, जो उन्हें 
सहकारिता के आन्दोलन को अपनाने में उत्साहित 
करती है । 

डेनमार्क में सहकारिता-आन्दोलन के विकास की अपनी 

कहानी हैं | प्रशिया की लड़ाई के कारण डेनमार्क की अपनी गेहूं 
की मंडियां समाप्त हो गई । अमेरिका के गेहूं की प्रतियोगिता के 
कारण उसका भाव देश में भी बहुत गिर गया और खेती करना 
लाभप्रद न रह गया। वहां के किसानों ने विचार किया कि यदि वे 
दुः्धशाला-समितियां बनाकर दूध और उससे बनी हुई चीजों का 
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व्यापार करें तो उनका आर्थिक संकट दूर हो सकता हैं । इस विचार 
से उन्होंने सारे देश में समितियां वनाई । ये समितियां छोटी- 
बड़ी हैं, पर उनकी सदस्य संख्या कम-से-कम एक सो पचास हैं। 

स्थानीय सभाएं जिला-सभाओं से सम्बन्धित हैं । जिला- 
सभाएं दूध और मबखन पैदा करने के लिए मेले या नुमायशें करती 
हैं और पत्र निकालकर अधिक दूध के उत्पादन के लिए किसानों 
को शिक्षा देती हैं । 

मलाई निकाला हुआ दूध सुअरों के लिए बहुत लाभदायक 
होता है, इसलिए सुअर-पालन की सहकारी-समितियां भी उनके 
साथ-ही-साथ विकसित हो गई हैं । 

राष्ट्रीय दुग्ध-शालाएं और सुअर-पालन समितियां देश के 
बाहर इन चीजों की विक्री का प्रवन्ध करती हैं और इन व्यवसायों 
की उन्नति के लिए वैज्ञानिक अनुसन्धान करती हैं । 

डेनमार्क में कृपि-सम्बन्धी सहकारी संस्थाएं भी बहुत बड़े 
पैमाने पर हैं । ये समितियां खेती की संस्थाओं पर अध्ययन, 
अन्वेषण तथा विचार करती हैं और किसानों को वैज्ञानिक सहा- 
यता पहुंचाती हैं । 

डेनमार्क सहकारिता की सबसे सफल प्रयोगशाला है । 
लगभग सौ वर्ष से वहां ऋण-सम्बन्धी सभाएं भी काम कर रही 
हैं, यहां की प्रारम्भिक सभाएं मुनाफा नहीं कमातीं । चार प्रतिशत 
से साढ़े चार प्रतिशत व्याज की दर से इन्हें रपया मिलता है । 
केवल आधा प्रतिशत खर्च लेकर वे छोगों को ऋण दे देती हैं । 
इसीलिए वहां बीज, फुटकर विक्री, रोटी पकाने और मकान 
बनाने के लिए सहकारिता-सभाएं हैँ, यातायात और मनोरंजन 
का प्रवन्च भी सहकारी समितियां करती हें। 


सहकारिता-आंदोलन का आरंभ २१ 


डेनमार्क का सहकारी आन्दोलन मुख्यतः ग्रामीणों और 
किसानों से सम्बन्धित है । किसानी के काम में दुग्धशाला, पशु- 
पालन, मांस-उद्योग और अन्य सम्बन्धित उद्योग आ जाते हैं । 
स्विट्ज़रलेंड 

नगरों के छोटे उद्योग-धंधों के संचालन के लिए स्विट्जरलेंड 
का सहकारी आन्दोलन अध्ययन के योग्य है। घड़ियों के बनाने के 
लिए धरेल्‌ उद्योग के आधार पर सहकारी समितियां हैं । इनके 
सदस्य अपने-अपने घरों पर छोटे-छोटे पुर्जे बनाते हें और उनकी 
बिक्री बड़े कारखानों को सहकारी समिति के द्वारा कर देते हैं । 
वे कारखाने पुर्जो को इकद्ठा करके बिक्री की व्यवस्था करते हैं । 

सहकारिता-आन्दोलन के विकास की इस चर्चा में केवल 
थोड़े-से देशों का ही विवरण दिया जा सकता हूँ । इसलिए संयुक्त 
राष्ट्‌ अमेरिका, सोवियत रूस और चीव की सहकारिता की 
प्रगति का थोड़ा-सा परिचय देकर भारत में आधुनिक सहकारिता 
के विकास की चर्चा की जायगी । 
संयुक्त राज्य अमेरिका 

अमेरिका में गो-पालन-सम्बन्धी पहली सहकारी सभा सन्‌ 
१८०० में बनी थी। नया देश बसाने में नई समस्याएं थीं, जंगल 
साफ करने, पुल बनांने और नहरें निकालने आदि के काम मिल- 
जुलकर ही किये जाते थे, पर इन कार्यो में अधिकतर अनौपचारिक 
सहकारिता का सहारा लिया जाता था। वाद में गो-पालन, पथ्ुओं 
की नस्ल के सुधार और ऋय-विक्रय की अनेक समितियां बनीं । 
आधुनिक सहकारिता के आवार पर प्रसार-कार्य का व्यापक 
संगठन वनाया गया, किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने 
के लिए औजार, खादों, और दूसरी आवश्यक चीजों की पूर्ति का 
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सहकारी ढंग पर प्रवन्ध किया गया । परन्तु सच बात यह है कि 
अमेरिका में सहकारिता की व्यापारिक सफलता पर अधिक जोर 
दिया जाता है और वहां की सहकारी समितियां कुशल व्यापारिक 
संस्थाओं के रूप में ही विकसित हुई हैं । 


सोवियत रूस 


मावर्स और लेनिन सहकारिता को पुंजीवादी समाज की 
एकमात्र अच्छी वात समझते थे | रूस के सहकारी आन्दोलन को 
सबसे अधिक सफलता इसलिए मिली हैँ कि वहां पूंजीवादी वर्ग 
की प्रतियोगिता का भय नहीं है । इसलिए सहकारिता का प्रचार 
रूस के जीवन के हरएक अंग में पाया जाता है। यहांपर जो सह- 
कारी सभाएं वनाई गई वे इस प्रकार की हैं : 
१. औद्योगिक और कृपि-सम्बन्धी २. उपभोक्‍ता सभाएं 
३. ऋण तथा साख-सभाएं. ४. सहकारी संध 
७. बिक्री समितियां ६. सहकारी समितियों को 

सलाह देनेवाली समितियां 

चीन 


नये साम्यवादी चीन का सहकारिता-आन्दोलन इतनी अधिक 
तेज गति से बढ़ा हैं, जितना संसार के किसी देशझ्य में पहले नहीं 
हुआ । क्रम-विक्रय और खेती के उत्पादन तथा औद्योगिक समि- 
तियों का वहां जाल विछ गया हैं और लगभग ९० प्रतिशत 
किसान उत्पादन-समितियों के सदस्य हो गये हें । भूमि के ऋन्‍्ति- 
कारी सुधारों से कृपि-सम्वन्धी सहकारिता को और वलछ मिला है। 
फलत: चीन का समाजवादी समाज एक व्यापक सहकारी 
समाज बन गया है । 
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इस प्रकार हम देखते हें कि भिन्न-भिन्न देशीं में सहकारिता 
के विकास की अपनी-अपनी विशेषता रही है । इंग्लैण्ड में उप- 
भोक्‍ता सहकार, जमंन्ी में ऋण, डेनमार्क में पशुपालन या 
दुग्धशाला, स्विट्जरलूण्ड में छोटे उद्योग-धंधे, अमेरिका में विक्रय 
तथा रूस और चीन में कृषि-सहकार की दिश्षा में विशेष प्रगति 
हुई है । 

भारत में यह आन्दोलन लगभग ५० वर्ष से अधिक पुराना 
हैं, फिर भी यह अभी आरम्भिक स्थिति में है। हमारे प्रधान मंत्री 
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सहकारिता पर सबसे अधिक वल 
दिया हैँ | आशा हैं, शीघ्र ही भारत में यह आन्दोलन सफल और 
व्यापक बन जायया। 


8. हे; ४ 
भारत में आधुनिक सहकारिता का विकास 

पंचायतों की व्यवस्था के टूट जाने से गांवों में सामाजिक 
विघटन हुआ । बनिया या साहुकार वर्ग समाज के नियंत्रण में 
नहीं रहा और मनमाना व्याज लेकर गरीब किसानों का शोषण 
करने लगा । गांव-गांव में सामूहिक अन्न-भण्डार खाली हो गये, 
क्योंकि उनकी देख-रेख करनेवाला कोई नहीं रहा । जनता के 
असंगठित हो जाने से जमीन के मालिकों और काश्तकारों के 
सम्बन्धों में विषमता आ गईं | संघर्ष वढ़ गये और उपज घट गई । 
अकाल पर अकाल आये और तत्कालीन सरकार को भी यह 
महसूस होने लगा कि इस समस्या का कोई-न-कोई हल निकलना 
चाहिए । 

नई न्याय-व्यवस्था और चीजों के लेन-देन में रुपये का 

हत्व बढ़ जाने से भारत की परम्परा से चले आते हुए रीति- 

रिवाज नष्ट हो गये | छगान नकद रुपये में लिया जाने छगा । 
फसल के समय किसान को सारा अनाज सस्ते दामों पर बेचना 
और जरूरत के समय दुगुने-तिगुने दामों पर खरीदना पड़ता था। 

महाजनी के कानून भी महाजनों के ही समर्थक थे । किसान 
जो रुपया लेता था उसके सूद के रूप में जमीन रेहन कर देता था। 
आज भी यही विधान है । इस परिस्थिति में किसान के पास कोई 
साधन नहीं रह जाता, जिससे वह मूलठधन वापस कर सके । परि- 
णाम यह होता हूँ कि एक वार कर्ज लेकर उसे लौटाने की नौबत 
ही नहीं आती । 
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जमींदार और काइतकार तथा मजदूरों में एक-दूसरे पर 
निर्भर रहने और एक-दूसरे की मदद करने की परिपाटी थी । 
भूमि-सुधार के आंशिक कानूनों और उनके आधार पर लड़े जाने- 
वाले मुकदमों से यह भावना मिटती गईं। महाजनों ने इस परि- 
स्थिति से लाभ उठाया । कर्जदारों को १००) देकर १५०) या 
२०० ) तक का प्रोनोट लिखाना और एक वार चंगुल में फंसा लेन 
पर बराबर उनका शोषण करते रहना आम बात हो गईं। ब्याज 
की दर २४) प्रतिशत से लेकर ६० ) प्रतिशत तक हो गई। 

खेती को उपज भी घटती गई । छोटे काश्तकारों के पास 
साधन नहीं रह गये कि वे खेत की उपज बढ़ाने के लिए आवश्यक 
खाद, बीज, औजार या सिचाई के लिए धन लगा सकें । पुरानी 
परंपरा का अनौपचारिक सहकार अब काम नहीं दे सकता था। 

मद्रास सरकार ने इस दिशा में पहल की और सर फ्रेडरिक 
निकल्सन को आधुनिक सहकारिता की पद्धति के अध्ययन के लिए 
यूरोप भेजा । उन्होंने यूरोप की सहकारिता का अध्ययन किया, 
पर उनका दृष्टिकोण एकांगी था। उनके सामने ऋण की समस्या 
ही मुख्य थी । इसलिए जमंनी के “रेफ़िसिन' प्रकार की सह- 
कारिता को उन्होंने हिन्दुस्तान के लिए नमूना माना । विन्तु जैसी 
सफलता जमेनी अथवा अन्य देशों में सहकारिता आन्दोलन के क्षेत्र 
में प्राप्त हुई थी वेंसी भारतवर्ष में नहीं हुईं । इसकी प्रेरणा सरकार 
की ओर से आई । फलस्वरूप १९०४ का सहकारी-अधिनियम 
वना। इस अधिनियम की मुख्य धाराएं निम्नलिखित थीं :--- 

१. एक ही ग्राम, नगर एवं वर्ग के कम-से-कम दस व्यवित 
मिलकर सहकारी समिति बना सकते थे । 

२. सहकारी समितियां अपने सदस्यों से अमानत प्राप्त 


२६ सहकारी त्माज 


करके सरकार तथा अन्य स्थानों से ऋण लेकर अपने सदस्यों के 
लिए ऋण की व्यवस्था कर सकती थीं । 

३. प्रत्येक प्रान्त में सहकारी समितियों पर नियंत्रण रखने 
के लिए रजिस्ट्रार, सहकारी समिति की नियुक्ति की गईं। यह 
अधिकारी बिना कुछ शुल्क प्राप्त किये समितियों का प्रवन्ध देखता 
था। 

४. ग्रामीण समितियों के सदस्यों का उत्तरदायित्व अपरि- 
मित रखा गया, अर्थात्‌ समिति के सदस्यों में से यदि एक ने ऋण 
वापस नहीं किया तो वह ऋण एक से या सभी सदस्यों से वसूल 
किया जा सकता था । 

५. लाभ सदस्यीं में न वांटकर एक सुरक्षित कोष में रखा 
जाता था। एक सीमा के वाद बह सदस्यों को बोनस के रूप में 
दिया जा सकता था। 

६. शहरों में वननेवाली समितियों में जवतक लाभ का 
चौथा भाग सुरक्षित कोप में नहीं जमा कर दिया जाता था, तब- 
तक उसका वितरण नहीं हो सकता था । 

इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक प्रान्त में रजिस्ट्रारों की 

नेयुवित हुई । इसके अनुसार सहकारी समिति में एक ही वर्ग के 
लोग सम्मिलित हो सकते थे । इससे एक ही ग्राम में ब्राह्मणों, 
राजपूतों, चमारों की अलग-अलग सहकारी समितियां बनने 
लगीं, फलस्वरूप एकता के स्थान पर गांवों में विरोध फैलने छूगा । 
होशियार एवं सम्पन्न छोगों ने ऋण लिया तो छौटाने का नाम 
नहीं लिया । नियमत: वह ऋण सभी सदस्यों से वसूछ किया 
गया। इस प्रकार सहकारी समिति के प्रति छोगों के मन में एक 
प्रकार का श्रम छा गया । इन कठिनाइयों के साथ एक विश्ञेप 
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कठिनाई यह थी कि इस अधिनियम के अनुसार केवल ऋण देने- . 
वाली सहकारी समिति बन सकती थी । कुछ ही दिनों बाद अन्य 
प्रकार की सहकारी समितियों की आवश्यकता महसूस की गई । 
नतीजा यह कि १९१२ का सहकारी अधिनियम वना । इस अधि- 
नियम के अनुसार उपभोक्ता सहकारी समिति तथा अन्‍य प्रकार 
की सहकारी समितियों की स्थापना सम्भव हो गईं । सहकारिता 
के क्षेत्र में प्रान्तीय सरकारों को नियम आदि बनाने का अधिकार 
देकर एक प्रकार से उन्हें विकेन्द्रित किया गया । ऋण-वसूली आदि 
का विशेष अधिकार समितियों को देकर उन्हें मजबूत बनाने 
का प्रयत्न किया गया । समित्तियों के ऊपर किसी एक व्यवित का 
अधिकार न हो जाय, इसलिए यह नियम बनाया गया कि एक 
सदस्य २० प्रतिशत से अधिक हिस्से न खरीद सके । एक सदस्य 
चाहे कितने भी हिस्से खरीद ले उसे एक ही वोट देने का अधिकार 
था | सहकारी समितियों के निर्माण करने, चलाने आदि के नियम 
ऐसे बनाये गए कि सहकारी समितियां बहुत ही लोचदार हो गई। 
हमारे देश वो सहकारिता-आन्दोलन में १९१२ के अधिनियम का 
विशेष महत्व हैं। इस अधिनियम के अनुसार परिमित दायित्व- 
वाली समितियों की स्थापना सम्भव हो गई। 

इसके फलस्वरूप पूरे देश में हजारों की संख्या में सहकारी 
समितियों की स्थापना हुई । जहां १९०६-७ में ८३० प्राथमिक 
समितियां थीं, वहां १९१३-१४ में १४,५६६ हो गईं । सदस्यों 
की संख्या ८८,०८२ से वढ्कर ६,६१,८५०९ हो गई । १५९०४ के 
अधिनियम की तुलना में १९१२ का अधिनियम पर्याप्त उदार 
था, उसका फल भी सामने आया । फिर भी उस अधिनियम की 
मौलिक पृष्ठभूमि उतनी उदार एवं विस्तृत नहीं थी, जितनी 
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भारतवर्ष जैसे एक विशाल देश के लिए आवश्यक थी । लाखों 
गांवों के करोड़ों व्यक्तियों के जीवन को सहकारी जीवन के 
आधार पर चलाने का कार्य १९१२ के अधिनियम से पूरा नहीं हो 
सकता था। यह अधिनियम सहकारी आन्दोलन को जन-आन्दोलन 
बनाने में असमर्थ रहा । इस अधिनियम के बाद सहकारिता 
आन्दोलन की सफलता एवं असफलता की विस्तृत जांच की भी 
आवश्यकता महसूस हुईं । परिणाम यह हुआ कि सन्‌ १९१४ में 
मैक्लेगन कमेटी की स्थापना हुईं | इस कमेटी ने विभिन्न प्रान्तों 
में म्रमण करके सैकड़ों समितियों का निरीक्षण किया और अनेक 
व्यक्तियों के वयान लिये । इसके वाद इस कमेंटी ने एक विस्तृत 
विवरण प्रस्तुत किया । अभी तक सहकारिता के केवल आर्थिक 
पहलू पर जोर दिया जाता था । सर्वप्रथम इस कमेटी ने उसके 
नेतिक आधार पर वल दिया। इस कमेटी ने सहकारिता-आन्दोलन 
को भारत की बहुसंख्यक ग्रामीण जनता, विशेष रूप से कृषक 
वर्ग में व्याप्त जड़ता को दूर करने का एकमात्र माध्यम बतलाया। 
कमेटी ने यह मत व्यक्त किया कि सहकारिता के सहारे एक धन- 
हीन तथा वलहीन कृपक जीवन की वे सुख-सुविधाएं प्राप्त कर 
सकता है, जो सम्पन्न लोग प्राप्त करते हैं | समिति की यह राय थी 
कि सहकारिता के उस पहल की ओर विशेष रूप से ध्यान देना 
चाहिए, जिससे मनुप्य की नैतिकता का विकास होता है, क्योंकि 
दोनों एक-दूसरे के ऊपर आश्रित हें । विना नैतिकता का पूर्ण 
विकास हुए सहकारी आन्दोलन भी आगे नहीं बढ़ सकता । 
इस समिति ने बड़े ही विस्तार से प्रारम्भिक समितियों की रूप- 
रेखा, उनका संगठन, ऋण देने की अवधि, ऋण पर व्याज, 
समितियों का व्यापारिक पहलू तथा पूंजी प्राप्त करने के जरिए, 
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साख का मूल्यांकन, समितियों का निरीक्षण, लेखा-परीक्षण और 
उनके ऊपर नियन्त्रण की आवश्यकता आदि पर पूर्ण रूप से 
विचार किया | साथ ही केन्द्रीय एवं प्रान्तीय बैंकों की रूपरेखा, 
उनके संगठन, उनकी आमदनी के स्रोत एवं ऋण देने के नियम 
आदि पर प्रकाश डाला । 

समिति ने रजिस्ट्रार के कार्यालय के अधिकारियों की वृद्धि 
पर जोर दिया । साथ ही एक विकास-आयुक्त की नियुक्ति कर 
उसके अन्दर कृषि एवं उद्योग से सम्बन्धित विभागों को सहका- 
रिता से सम्बन्ध करने की आवश्यकता बतलाई । यद्यपि समिति 
की यह सिफारिश स्वीकृत नहीं की गईं, किन्तु उसकी अधिकांग 
सिफारिशें मान ली गई। फलस्वरूप सहकारिता-आन्दोलन तेजी 
से आगे बढ़ा । सन्‌ १९१९ के मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अनुसार 
सहकारिता प्रान्तीय विषयों के अन्तर्गत आ गई । तत्पश्चात्‌ 
सर्वप्रथम वम्बई तथा क्रमश: मद्रास, उत्तर प्रदेश, विहार, उड़ीसा, 
कूर्ग और बंगाल ने सहकारिता-सम्बन्धी अपने-अपने अधिनियम 
पास किये । वम्बई ने उत्पादक, उपभोक्ता तथा गृह-निर्माण की 
सहकारी समिति को बनाने पर जोर दिया । आन्दोलन आगे बढ़ा 
और इसका प्रभाव देशी रियासतों पर भी पड़ा । हैदराबाद, 
इन्दौर, टवनकोर, काश्मीर, ग्वालियर आदि रियासतों ने भी 
सहकारिता-सम्बन्धी अधिनियम पास किये । १९३५ में रिजर्व 
बेंक आफ इन्डिया की स्थापना के पूर्व मैवलेगन-कमेटी की रिपोर्ट 
ही भारतवर्ष के सहकारी आन्दोलन का मार्ग-प्रदर्शन करती रही। 

सन्‌ १९३५ में रिजवे बेक ने अलग से अपना कृपि-विभाग 
खोला । सन्‌ १९३६ में रिजवे वेक के कृपि-विभाग ने सहकारिता- 
आन्दोलन के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें वहत 
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पुराने ऋणों को माफ करने, अल्पकालीन ऋण एवं दीर्घकालीन 
ऋण को अलग-अलग करने, ऋण की सीमा निर्धारित करने, 
ऋण को एक साथ न देकर किकतों में देने तथा समय पर वसूली 
करने आदि की सिफारिशों की । 

जवसे रिज् बेंक ने सहकारिता का कार्य संभाला तबसे 
प्रारम्भिक सहकारी समितियों, केन्द्रीय बैंकों तथा प्रान्तीय बैंकों 
की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है । 





१९४७ के पूर्व सहकारिता के विकास का यही संक्षिप्त 
इतिहास हे । देश की आवश्यकता को देखते हुए इस प्रगति को 
सन्तोपजनक नहीं कहा जा सकता । ५० वर्ष के बाद भी किसान 
के ऋण की आवश्यकता का कुल २० प्रतिशत भी सहकारी 
समितियों द्वारा पूरा नहीं हो पाता । इस वीच की प्रगति की और 
माने में भी आलोचना की गई है और उस आलोचना से आंख 
नहीं मूदी जा सकती । सहकारी समितियों ने किसानों के अन्दर 
आत्म-निर्भरता की भावना भरने में सफलता नहीं प्राप्त की है । 
कही-कहीं पर उन्होंने श्रामीण महाजन की जगह पर स्वयं महाजन 
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का रूप ले लिया है । अन्तर केवल इतना हूँ कि वे सस्ते सूद पर 
रुपया उधार देती हैं, जिससे किसान रुपया ले लेता हैँ । किन्तु 
सख्ती से वसूल करती हैं, जिससे वह पुनः महाजन के चंगुल में 
जाने के लिए बाध्य हो जाता है। सहकारी समितियां अवतक 
किसान के सम्पूर्ण जीवन को छूने में सफल नहीं हुई हैं। 
विस्तार के अनुसार संगठन का कार्य और भी पीछे पड़ गया, 
जिससे सहकारी समितियों के ऋण की वसूली एवं कुणलता- ' 
पूर्वक उनका कार्य-संचालन भी नहीं हो सका । 

इन कठिनाइयों एवं असफलताओं के वावजद इस तथ्य को 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि सहकारी समितियां ही हमारे 
देश को आथिक एवं सामाजिक संगठन की आधार-शिला वन 
सकती है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है । इसी विश्वास के साथ १९४७ 
के बाद भी सहकारी आन्दोलन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया 
गया है। 

जिस प्रकार छोटी अवस्था को लिए बनाये गए वस्त्र अधिक 
अवस्था होने पर छोटे पड़ने रूगते हूँ, उसी प्रकार पहले के बनाये 
हुए नियम आज की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ हैं 
सन्‌ १९०५ में कोआपरेटिव प्लानिंग कमेटी की स्थापना हुई । 
उसकी सिफारिशों के आधार पर कई ग्रामों को मिलाकर सह: 
कारी-समिति बनाने पर जोर दिया गया। किन्तु प्रधानमंत्री पं० 
जवाहरलाल नेहरू ने प्रत्येक ग्राम के लिए एक सहकारी समिति 
वनाने पर जोर दिया हैं । नागपुर के कांग्रेस-अधिवेशन में भूमि- 
सम्बन्धी सुधार एवं सहकारी कृषि के सिद्धान्त को स्वीकार किया 
गया है । समाजवादी समाज की स्थापना के स्थान पर 'समाज- 
वादी सहकारी समाज की स्थापना लक्ष्य रखा गया है । सहका- 


३१ पर 
सहकारी समितियों का संगठन 

भारत में सहकारी आन्दोलन की नींव केवल ऋण-समितियों 
की स्थापना द्वारा पड़ी थी। लेकिन सात-आठ वर्ष के अनुभव के 
वाद यह देखा गया कि केन्द्रीय संस्थाओं के अभाव में सहकारी 
ऋण-व्यवस्था से पूरी-पूरी सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि 
प्रारम्भिक सहकारी समितियां आथिक दृष्टि से इतनी मजबूत 
न हो सकीं कि वे सदस्यों की जरूरतों को पूरी कर सके । इसके 
अतिरिक्त यह भी अनुभव किया गया कि ऋण के साथ-साथ 
दूसरी तरह की भी समितियां स्थापित करके ग्रामीण जनता की 
अनेक समस्याओं को हल किया जा सकता है | इसलिए सन्‌ 
१९१२ सें एक टूसरा सहकारी कानून पास किया गया, जिसमें इन 
बातों का ध्यान रखा गया । इस संशोधित कानून के फलस्वरूप 
सहकारी आन्दोलन ने तेजी से उन्नति की । लेकिन भारत में 
अधिक दिनों तक ऋण-समितियों की ही प्रधानता रही । द्वितीय 
महायुद्ध के प्रभाव और राष्ट्रीय सरकार की नीति को कारण 
ऋण के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी सहकारिता की कुछ उन्नति 
हुई । बीज, यंत्र और खाद-वितरण, पथुपालन, दृग्ध-वितरण, 
गृह-उद्योग-धन्धों, गृह-निर्माण, खेती, जीवन-सुधार आदि के छिए 
भी सहकारी समितियों का संगठन तेजी से होने लूगा | इस प्रकार 
भारतीय सहकारी समितियों का ढांचा, जो संघीय है, दो भिन्न 
प्रकार की संस्थाओं द्वारा बना हुआ है। प्रथम, वे प्रारम्भिक 
समितियां जो ग्राम-स्तर पर जनता की विभिन्न समस्याओं को 
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हल करने के लिए बनाई गई हैं। और दूसरी, वे केन्द्रीय समितियां 
जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रारम्भिक समितियों को 
सहायता पहुंचाती हैं । इन दोनों प्रकार की संस्थाओं का पूर्ण 
विवरण नीचे दिया जा रहा है । विधान के अनुसार सहकारिता 
एक राज्यीय विपय है, इसलिए थोड़ी भिन्नता विभिन्न राज्यों में 
पाई जाती है, लेकिन सामान्यतः: उनके संगठन की रूपरेखा सभी 
जगह एक-सी है । 
प्रारम्भिक समितियां 

सहकारी संगठन की बुनियादी इकाई प्रारम्भिक समितियां 
हैं, जो जनता की तरह-तरह की जरूरतों को पूरा करने के लिए 
संगठित की जाती हँ--जैसे, ऋण, क्रय-विक्रय, सहकारी कृषि, 
चकवन्दी, सहकारी सिंचाई, सहकारी दुग्ध, घी, उपभोक्‍ता- 
सेवा, गृह-निर्माण, कुटीर उद्योग-बन्धे, गन्ना-विकास ब बिक्री, 
वबनकर-सेवा, जीवन-सुधार, मितव्ययिता आदि की सहकारी समि- 
तियां । समितियों का कार्यक्षेत्र एक गांव, मुहल्ला अथवा एक 
प्रकार के समुदाय के लोगों तक सीमित रहता है । इनकी सदस्यता 
सभीके लिए खुली हुईं है । उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं 
रक्‍खा जाता | ग्रामीण समितियां 'रेफेजन' के बताये हुए नियमों 
पर अवलरुम्बित हैं और वे मुख्यतः बहुधन्धी हैं, जो ऋण देने के 
साथ-साथ क्रय-विक्रम, वितरण एवं पूर्ति का भी प्रवन्ध करती 
हैं। ये समितियां परिमित दायित्व के आधार पर बनाई जाती हैं । 
उनकी कारावारी पूंजी सदस्यों के हिस्से और अमानत तथा गैर- 
सदस्यों के अमानल से इकद्ठी होती हैं । कोई व्यक्ति एक निश्चित 
सीमा से अधिक हिस्सा नहीं खरीद सकता । उसे ऋण भी खरीद . 
हुए हिस्से के एक निश्चित अनपात में दिया जाता है । शहरी 


यु 


5 इह्चा इ बट 


समितियां मुख्यतः खेती न करनेवालों की होती हैँ और छोटे- 
छोटे उद्योग-धन्धेबालों, दूकानदारों या नौकरी में छूगे हुए लोगों 
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की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करती हूं । 


साधारण-सभा 


समिति के सभी सदस्यों को मिलाकर 'साधारण सभा' 
बनती है, जिसमें समिति के सम्बन्ध में सभी अन्तिम अधिकार 
निहित हैं । हरएक सदस्य को केवल एक वोट देने का अधिकार 
हैं । समिति के प्रतिदिन के कार्य को चलाने के लिए 'साधारण 
सभा एक संचालक-समिति का चुनाव करती है, जिसे 'पंचायत' 
कहते हैं। इस सहकारी पंचायत का अध्यक्ष 'सरपंच' कहा जाता 
है । समिति के कागजों को पूरा करने के लिए एक वेतनिक या 
अवृतनिक मंत्री भी रखा जाता है । ऋण आमतौर से सदस्यों को 
डी उनकी हैसियत और हिस्से के अनुसार दिया जाता है | आद्या 
की जाती है कि यह ऋण केवल उत्पादक कार्यो में ही लगाया 
जायगा। सभी समितियां अपने लाभ का कुछ भाग आरक्षित कोप 
(रिज़र्व फण्ड ) में डाल देती हें जो सदस्यों में कभी भी वितरित 
हीं किया जा सकता । शेष छाभ सदस्यों को लाभांश के रूप में 
गंट दिया जाता हैँ । यह १० प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता । 
इेन्द्रीय समितियां 

प्रारम्भिक सहकारी समितियां आशिक दृष्टि से अधिक 
जवृत नहीं होतीं और अपने सदस्यों की आवध्यकताओं की पूर्ति 
इरने में असमर्थ होती है। इसलिए छ्षेत्र-स्तर पर उपरोक्त उद्दच्यों 
गै पूलि को लिए एक वेन्द्रीय समिति बनाई जाती हू, जिसे 
पहकारी संघ वहते है । इसका कार्यक्षेत्र एक जिला जथवा 
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एक ताल्लका होता हैँ । इनके सदस्य समितियों के अतिरिक्त. 
व्यक्ति भी होते हैं । इस प्रकार के संघ ऋण, क्रय-विक्रय और 
वितरण-सम्बन्धी समितियों में विशेष रूप से पाये जाते हैं। 
ऋण-सम्वन्धी समितियों के इस प्रकार के संघ सामान्यतः 
जिला स्तर पर होते हैँ, जिन्हें 'जिला सहकारी बेंक' कहते हैं । 
सभी जिला सहकारी वेंक राज्य-स्तर.पर अपना एक संघ बना लेते 
हैं, जिन्हें प्रादेशिक सहकारी बेंक कहते हैं। इस प्रकार जिला सह- 
कारी बेंक प्रारम्भिक ऋण-समितियों और प्रादेशिक सहकारी 
बेंक में कड़ी का काम करते हैं । वे प्रारम्भिक ऋण-समितियों की 
देखरेख भी करते हैं और उन्हें आर्थिक सहायता भो देते हैं । इसी 





सहकारी खेत में खाद-वितरण 
प्रकार सभी जिला सहकारी बेंक, प्रादेशिक सहकारी बैंक से भी 
लाभ उठाते हूं। 
क्रय-विक्रम और वितरण की समितियां या वहुधघंधी सहकारी 
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समितियां भी क्षेत्र के स्तर पर अपनी केन्द्रीय समितियां स्थापित 
करती हूँ, जिन्हें 'लेत्रीय संघ' कहते है। वे क्रम-विक्रय तथा वित्तरण- 
संबंधी सभी कार्य करती हैं, जिन्हें बहुधन्धी समितियां अपने 
सीमित साधनों के कारण आर्थिक रूप से नहीं कर सकती । इसके 
अतिरिक्त संघ समितियों को अपने व्यवसाय चलाने में सहायता 
भी देते हें। मुख्यतः बीज, कृषि-यंत्र तथा खाद-वित्तरण और ईंट 
के भट्टों का काये करते हें । प्रत्येक जिले में क्षेत्रीय संघों को 
मिलाकर एक “जिला सहकारी संघ' संगठित किया जाता है । 
यह संघ जिले के सारे क्रय-विक्रम और वितरण की चोटी की 
संस्था है। ये संघ साधारणतः: वे सभी काम करते हैं जो जिले में 
समितियों के कारोबार को ठीक तरह चलाने और सदस्यों की 
आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक होते हैं और जिन्हें 
समुचित रूप से जिला-स्तर पर ही किया जा सकता हैं। इन 
जिला सहकारी संघों को मिलाकर राज्य-स्तर पर प्रादेशिक 
सहवगरी संघ बनता हू । इसका प्रमुख उद्देश्य सहकारी आधार पर 
उत्पादन में वृद्धि, क्य-विक्रय तथा विकास करना हूँ । प्रादेशिक 
संघ वा कार्य जिला-संघों को सलाह देवा, व्यापार करने के लिए 
उन्हें शवितशाली बनाना तथा राज्य-स्तर पर और राज्य के बाहर 
उनके लिए राम्पर्क स्थापित करना है । 
उपरोवत ढंग से ही, औद्योगिक एवं गन्ना-विवास तथा विक्री 
समितियों के भी क्षेत्रीय, जिलय-स्तर और राज्य-स्तर पर केन्द्रीय 
समितियां अथवा संघ है जो उनके उद्देश्य की पूर्ति में सभी प्रकार 
की सहायता देते हैं । 
इन समितियों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की समितियों का 
वकास काफी वाद में हुआ हैँ, इसलिए उनमें इस प्रकार के 
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संगठनों का अभाव है, यद्यपि इस तरह का संगठन बनाने की ओर. 
उनका भी झुकाव हूं । 


“” ननरान>> रच 
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गन्ना तौलने का केन्द्र 


केन्द्रीय समितियों का प्रवन्ध और संचालन भी उसी प्रकार 
होता है, जैसे प्रारम्भिक समितियों का। सभी सदस्य मिलकर एक 
साधारण सभा बनाते हैं । यह साधारण सभा कार्य के उचित और 
सफल संचालन के लिए 'संचालक मंडल” का चुनाव करती है । 
संचालक-मंडल का अध्यक्ष 'प्रवन्‍न्ध संचालक” अथवा प्रेसीडेन्ट 
कहा जाता है, जो समिति के प्रतिदिन के कार्यों की देखरेख 
समिति की नियमावली के आधार पर करता है । एक मंत्री का 
चुनाव भी किया जाता हैँ, जो वैतनिक अथवा अवैतनिक रूप में 
कार्य की देखरेख करता है । 


पत्र पाएणज। पा साएएन र 


सरकारी ढांचा 

१९१९ को शासन-विधान के अनुसार सहकारिता राज्य के 
विषयों की सूची में शासिल कर लिया गया। तभी से इस आन्दोलन 
के सफल संचालन का भार राज्यों पर हैं । इसलिए राज्यों के मंत्रि- 
मण्डल में यह विषय भी एक मंत्री के अधीन होता हैं जो इसकी 
सफलता और संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अति- 
रिक्‍त प्रत्येक राज्य में सहकारी समितियों की देखरेख के लिए 
एक “निवन्धक' (रजिस्ट्रार) होता है, जो शासकीय प्रधान होता 
है और इस सम्बन्ध में सभी अंतिम अधिकार उसीमें निहित होते 
हैं। सहकारी आन्दोलन के विकास, प्रवन्ध एवं संचालन की जिम्मे- 
दारी निबन्धक पर होती है । समितियों के झगड़ों के संबंध में अंतिम 
निर्णायक के अधिकार भी उसीको हैं। उसकी सहायता को लिए 
अतिरिक्त निवन्धक' भी होते हें,जो विभिन्न ढंग के सहकारी कार्यो 
को अलग-अलग देखते है । इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण राज्य को कई 
क्षेत्रों में वांट दिया जाता है और प्रत्येक क्षेत्र के सहकारिता-संबंधी 
वर्यों की देख-रेख एक “उप निवन्धक' के अधीन होती है, जो अपने 
क्षेत्र के कार्यो के संबंध में पूर्ण उत्तरदायी है। एक क्षेत्र में कई जिले 
होते हैं। जिले में यह कार्य 'सहायक निबन्धक' अथवा 'जिला 
सहकारी अधिकारी के अधीन होता है। उसकी सहायता के लिए 
एक “अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी' भी होता है । समि- 
तियों की संख्या के अनुसार प्रत्येक जिले को कई सकिलो (उप- 
क्षेत्रों) में बांट देते है और प्रत्येक सकिल एक 'सहकारी निरी- 
क्षका वो अधीन होता है । सहकारी निरीक्षक अपने क्षेत्र की सभी 
समितियों की देखरेख सहकारी पयेवेक्तकों की सहायता से 
करता है, जिनके कार्यक्षेत्र में लगभग ३० समितियां होती हैं । 
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सहकारी समितियों में जनता का विश्वास और अधिक बढ़ा 
देने के उद्देश्य से उनके वापिक आडिट (लेखा-निरीक्षण) का 
उत्तरदायित्व सरकार के ऊपर रखा गया है। पहले आडिट का 
प्रवन्ध भी निवनन्‍्धक महोदय अपने अधीनस्थ अधिकारियों की 
सहायता से करते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में सन्‌ १९५३ से आडिट 
का एक स्वतंत्र संगठन 'प्रधान आडिट अफसर' की देखरेख में 
स्थापित किया गया हैँ जो एक क्षेत्रीय आडिट अफसर के सुपुर्द 
किया गया है । क्षेत्रीय आडिट अफसर यह कार्य आडिटरों की सहा- 
यता से करते हैं जो गांव-गांव में जाकर समितियों के हिसाब- 
किताव की जांच करते हैं । 
गेर-सरकारो ढांचा 
यद्यपि भारतवर्ष में सहकारी आन्दोलन का प्रादुर्भाव सन्‌ 
१९०४ के सहकारी एक्ट के अनुसार हुआ, तथापि प्रारम्भ से ही 
इसे जनता का आन्दोलन बनाने का प्रयास होता रहा है। हर- 
एक स्तर पर यह प्रयत्न किया गया है कि समितियों का प्रबन्ध एवं 
संचालन उनके प्रतिनिधियों द्वारा ही हो । लेकिन आरम्भिक 
समितियों के स्तर पर ही यह सम्भव हो सका । इससे आगे के स्तरों 
पर सदस्यों में प्राविधिक ज्ञान की कमी के कारण प्रवन्ध में कुछ 
सरकारी नियंत्रण भी रखना आवश्यक समझा गया । इस प्रकार 
प्रारम्भिक समितियों तथा क्षेत्रीय संघों का प्रवन्ध पूर्ण-रूपेण गैर- 
सरकारी लोगों के हाथ में हैं। इस स्तर की हरएक समिति एक 
समापति अथवा प्रवन्ध-संचालक चुन लेती है, जो इसके प्रतिदिन 
के कार्यो की देख-रेख करते हूँ। लेकिन जिला-स्तर पर एवं राज्य- 
स्तर पर इन समितियों का प्रधान कोई पेंच सरकारी अफसर 
होता हैँ । जिला-स्तर पर भी यह कार्य अब गर-सरकारी व्यक्तियों 
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के हाथ में आने लगा है| विद्ेषत: जिला सहकाराचक तथा 3शल्ता 
सहकारी संधों का प्रवन्ध गैर-सरकारी लोगों के हाथ में है; फिर 
भी यह व्यवस्था अभी अपने आरम्भिक रूप में है ओर रोज-रोज 
का काम बहुत-कुछ सरकारी कर्मचारियों की सलाह से ही चलता 
हे । 

रिजर्व बंक की ग्रामीण ऋण-पर्यवेक्षण की निर्देश समित्रि 
की सिफारिशों के अनुसार सहकारी समितियों में राजकीय 
हिस्सेदारी का सिद्धान्त मान लिया गया है और विभिन्न सरकारें 
इन समितियों की हिस्सेदार भी हो रही है । इसलिए फिर यह 
आवश्यक समझा गया है कि जबतक इन समितियों की आथिक 
स्थिति अच्छी न हो जाय, राज्य उनके प्रवन्ध में हाथ बंटादे 
इस तरह फिर कुछ सरकारी नियंत्रण वढ़ रहा है । लेकिन प्रत्येक 
नीति का अन्तिम उद्देश्य यही है कि सहकारी आन्दोलन को जनता 
का आन्दोलन बनाया जाय । इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में सन्‌ 
१९२९ में य० पी० कोआपरेटिव यूनियन की स्थापना की गई । 
इस संस्था वग प्रमुख उद्देश्य प्रदेश में सहकारी संस्थाओं वग निरी- 
लण, सहकारिता का प्रचार तथा आन्दोलन की प्रगति के हेतु सर- 
वंगर को परामर्श देना है । यह यूनियन सहकारी पर्यवेक्षकों के 
चुनाव, पदोन्नति या उनकी कार्यवाहियों की भी देखरेख करती 
ह़े। 

सहकारी आन्दोलन सच्चे अर्थ में जनता का आन्दोलन वन 
सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि गांव या क्षेत्र के स्तर पर जो 
कमचारी सहकारी समितियों के पयवेक्षक या सहायक के रुप में 
चुने जाय॑ं, उनमें सहकारिता को जन-सेवा वग अवसर मानने की 
भावना हो, घासन करने की नहीं । भारत में सरकारी या जड़ें- 
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सरकारी सेवा के संगठन जनता पर आतंक जमाने के लिए, हर 
कार्य में देर करने के लिए और जनता का शोषण करने के लिए 
इस्तेमाल होते रहे हैं । इस परिपाटी को तोड़ने के लिए काफी 
प्रयास करना होगा । सहकारी संगठन को सेवा का संगठन बनाने 
की नई परिपाटी चलानी होगी । 
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केन्द्रीय उपमंत्रियों तथा संसद-सदस्यों द्वारा सामूहिक श्रम 

इसके अतिरिक्त सदस्यों में सहकारी शिक्षा का अधिक-से- 
अधिक प्रचार करना होगा और उन्हें सहकारिता के सिद्धान्तों, 
सहकारी समितियों के काम करने की विधियों और उनके छाभों 
से पूरी तरह परिचित कराना होगा। चब्सी तरह नये-तये विचारों 
और संगठन के अनुभवों से तथा व्यावहारिक काम चलाते हुए 
सदस्यों में से ही स्थानीय नेता तैयार होंगे, जो महकारी आन्दोलन 
को जनता का आन्दोलन बना सकेंगे । 


४४३९ ५ 
सहकारी समितियों का निर्माण ओर संचालन 

सहकारिता काम करने की एक प्रणाली है, जिसका उपयोग 
हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। ये 
आवश्यकताएं स्थान, सामाजिक स्थिति, व्यवसाय आदि को देखते 
हुए अनेक प्रकार की होती हैँ । इसीलिए सहकारी समितियां भी 
अनेक प्रकार की होती हैं । कुछ समितियां ऐसी होती हैं जो देहात 
में रहनेवालों को सस्ते सूद पर कर्ज देती हैं, कुछ उनके लिए बीज, 
खाद और खेती के प्राप्त करने, फसलों को अच्छे दामों पर बेचने 
कुआं-तालाबव बनवाने, अच्छे मवेशी प्राप्त करने और भूमि-सुधार 
करने आदि में सहायता देती हैं । कुछ समितियां पवका मकान 
बनवाने के लिए पूजी, ईटें, सीमेंट तथा अन्य सामानों की व्यवस्था 
करती हूँ । कुछ समितियां मजदूरों को संगठित कर उन्हें काम 
सिखाने और आय बढ़ाने में सहायता देती हैं । इन विभिन्न प्रकार 
की समितियों का संगठन आवश्यकतानुसार भिन्न-भिन्न प्रकार 
हो सकता हैं । परन्तु उनके मूल सिद्धान्त एक हैं, इसलिए विभिन्न 
समितियों के संगठन में बहुत-कुछ समता पाई जाती है । 

किसी भी स्थान पर सहकारी समिति का निर्माण करने के 
लिए उस स्थान की पूरी स्थिति, वहां के रहनेवालों के आचार- 
विचार, रहन-सहन, व्यवसाय आदि का अध्ययन बहुत आवश्यक 
होता हैँ । जिन गांवों में भूमि बहुत खराब हो, सिंचाई के साधन 
न हों, और उत्पादन कम होता हो, जहां वीमारी और रोग सा- 
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घारणतया फैलते हों, या जहांपर बहुत अधिक खर्चीली सामाजिक 
कुरीतियां हों वहांपर सहकारी ढंग से काम होने में असफलता की 
सम्भावना बहुत अधिक होती है । सहकारी समिति की असफलता 
का प्रभाव पास-पड़ोस के क्षेत्रों में बहुत खराब पड़ता है। ऐसी दशा 
में किसी क्षेत्र में सर्वप्रथम समितियां निर्माण करने के पहले 
उस स्थान का भली प्रकार अध्ययन कर लेना चाहिए और इस 
बात का पूरा निश्चय कर लेना चाहिए कि वह समिति उस स्थान 
पर सफल हो सकेगी या नहीं । जबतक किसी भी समिति की 
सफलता की पर्याप्त आशा न हो, तबत्तक उसे संगठित न करना 
चाहिए | सहकारिता जनता का एक आन्दोलन है, अतः समिति 
बनाने की इच्छा व प्रेरणा लोगों में खुद उठनी चाहिए । लोगों की 
समझ में यह वात आ जानी चाहिए कि सहकारी ढंग से काम करने 
से उनकी कौन-कौन-सी कठिनाइयां किस-किस प्रकार से हल हो 
सकती हैं | अगर वे इसे न जानते हों तो उन्हें इसके लिए शिक्षित 
करना जरूरी होता है । यह शिक्षा व्यक्तिगत ढंग से मिलने पर, 
छोटी-छोटी टोलियों में वात करने से और सामूहिक रूप से चर्चा 
करने से प्राप्त हो सकती है । यह आवश्यक है कि सहकारी समिति 
की उपयोगिता और उसके चलाने के लिए आवश्यक बातों का 
अधिकाधिक प्रचार हो। किसी भी समिति के वारे में जितना 
अधिक सहयोग लोग देते हें उतनी ही अधिक उसकी सफलता 
निद्िचत होती है । अत: कहीं भी सहकारी समिति संगठित करने 
के पहले यह देख लेना चाहिए कि लोग उसके महत्व, उपयोगिता, 

सिद्धान्त और कार्ये-प्रणाली को अच्छी तरह समझ गये हैं या नहीं । 

उनके समझने के वाद ही लोग उस समिति में दिलचस्पी ले 

सकेंगे । 
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दूसरी वात समितियों के निर्माण के सम्बन्ध में ध्यान रखने 
की यह हैं कि समितियां सदस्यों की आवश्यकतानुसार बनाई 
जायं। जहां कहीं कर्जे की आवश्यकता है, वहांपर ऋण-समितियां 
बनें । जहां दूध और घी के बेचने या प्राप्त करने की आवश्यकता 
है वहां उस प्रकार की समितियां और जहां क्रय-विक्रय की समस्या 
हैं, वहांपर ऋ-विक्रय की समितियां ही ज्यादा कारगर होती हैं । 
इसलिए आवश्यक है कि इस वात की जानकारी की जाय कि 
किसी एक क्षेत्र में किस प्रकार की समिति सबसे अधिक उपयुक्त 
होगी, कहांतक वह सदस्यों की कठिनाइयों को दूर कर सकेगी ? 
इस जानकारी के बाद उसी प्रकार की समिति का निर्माण करना 
उचित होगा | 

किसी भी सहकारी समिति को सफल बनाने के लिए यह 
आवश्यक हैं कि यह समिति अच्छे कारोबार के ढंग पर चले, जैसे 
दृढ़ आर्थिक दशा, मितव्ययिता, कार्य-कुशलता, सुप्रवन्ध, तात्का- 
लिक लेखा-जोखा आदि । इन बातों के रहने से सहकारी समिति 
का काम ठीक ढंग से चलता है । सहकारी समिति बनाते समय यह 
भी देख लिया जाय कि उसका प्रवल्ल विरोध तो नहीं होगा या 
उसकी निगरानी में कोई कमी तो नहीं होगी । सहकारी समित्ति 
बनाते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाय कि छोगों को 
उसकी उपयोगिता और कार्य-प्रणाली के बारे में प्री जानकारी 
हो गई हैं । यह तभी सम्भव होगा जब उनके साथ वार-बार इसकी 
चर्चा की जाय और उन्हें समझाया जाय कि किस तरीके से वे 
सब आपस में मिलकर अपनी एक-सी जरूरत को पूरा कर सकेंगे । 
ऐसा समझने के लिए कई वार सभा करने की आवश्यकता होती 
हैं । अनुमान लगाया गया है कि भारतवर्ष जेसे देदय में, जहां 


/ ६ सहकारी समाज 


अधिकांश जनता अशिक्षित हैं, कम-से-कम तीन वार सदस्यों से 
मिलकर उन्हें समझाने का प्रयास अनिवाये होता हे 


सहकारिता का मूड सिद्धान्त यह है कि इसमें लोग अपनी 


कि न 


मर्जी से, मर्नुप्यता के आधार पर, बराबरी के दर्ज पर सम्मिलित 


होते हैं और ईमानदारी और मितव्ययिता का पालन करते हुए 
८ ढंग से जनतांत्रिक प्रबन्ध द्वारा अपनी सबकी एक-सी 
समस्याओं को हल करते हैं । इन्हीं सिद्धान्तों पर सहकारी समिति 


बा 





सामूहिक भम में स्त्री-पुरुष सबका समान योग 


झमिल होते और निकल जाने की पूरी स्वतंत्रता होती हे 
सोसाइटी अगर चाहती है तो अवद्य इनके भर्ती होने और निकलने 


पर प्रतिवन्‍्ध लगा देती है सोसाइटी में सभी सदस्य घन के आ- 
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धार पर नहीं चरित्र के आधार पर शामिल होते हैं । सदस्यों 
को चुनने में इस बात का ध्यान रक्‍्खा जाय कि वे मेहनती हों, 
इमानदार हों, मितव्ययी हों, आत्मसम्मानी हो और दूसरे के साथ 
मिल-जुलकर काम कर सकते हों । समिति को पूरा अधिकार है 
कि जिसमें ऐसे गुण न हों, उन्हें न भर्ती करे और अगर भर्ती कर 
लिया हो तो उन्हें हटा दे । 

समिति में सभी सदस्य वराबर होते हैं। सवको समान रूप 
से अधिकार प्राप्त होते हैं। सभीको वरावर वोट देने का अधिकार 
होता हैं । वोठ देने का अधिकार धन के आधार पर अवलम्बित 
नहीं होता । कोई सहकारी समिति दान या किसीकी सहायता की 
भूखी नहीं होती । समिति में कार्य करने का ढंग ईमानदारी का 
होता है। श्षमिति में कोई भी कार्य अनेतिक ढंग से नहीं किया जा 
सकता । यह बिलकुल दूसरी बात हैं कि किसी समिति में निगरानी 
की कमी के कारण कोई एक व्यक्ति मनमानी करने लगे। ऐसी दशा 
में वह संस्था वास्तव में सहकारी नहीं रह जाती, वल्कि एक 
निजी व्यक्ति की संस्था हो जाती हैं। सहकारी समितियों में प्रजा- 
तांत्रिक प्रबन्ध आवश्यक है । 

किसी भी सहकारी समिति को संगठित करते समय कुछ 
कागज तैयार किये जाते है। ये कागज उसी दशा में तैयार किये 
जायंगे जबकि सदस्यों को सहकारिता के बारे में काफी जानकारी 
हो चुकी हों और उन्होंने निश्वय कर लिया हो कि वे छोग सह- 
कारी समिति वनाकर मिल्-जुलकर अपनी कठिनाइयों को हल 
कर लेगे। तैयार किये जानेवाले कागजों में एक प्रार्थना-पत्र 
रजिस्ट्री को हेतु होता हैं जो सदस्यों की ओर से सहकारी विभाग 
के अध्यक्ष के नाम प्रेषित किया जाता है । इसके अतिरिवत प्रत्येक 
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समिति अपने सदस्यों द्वारा पास की हुईं उपनियमावली की दोः 
प्रतिलिपियां भी भेजती है, जिसकी रजिस्ट्री हो जाने पर एक प्रति 
वापस आ जाती है और दूसरी रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्रमाण- 
स्वरूप रख ली जाती है। इसके अतिरिक्त समिति अपनी सभा की 
कार्यवाही की एक प्रमाणित नकल भी भेजती है, जिसमें सोसाइटी 
बनाने, नियमावली पास करने, कारोबारी क्षेत्र का निश्चय करने, 
हिस्से की रकम और उद्देश्य तय करने, आदि के वारे में निश्चय 
होता है । इसके अतिरिक्त समितियां अपनी आवश्यकतानुसार 
सदस्यों को आवश्यक सूचना भी भेजती हैं, जैसे कर्ज की समितियां 
सदस्यों की हैसियत का नकशा भेजती हैँ, चकवन्दी की समितियां 
सदस्थों के खेतों का नम्बर और नाप आदि भेजती हैं । इन कागजों- 
के अलावा विभाग के कर्मचारी, जो समिति को संगठित करते हैं 
वे भी एक रिपोर्ट भेजते हैं। ये सभी कागज रजिस्ट्रार के कार्यालय 
में रोक लिये जाते हें और रजिस्ट्री हो जाने पर रजिस्ट्री का 
एक प्रमाण-पत्र और नियमावली की एक प्रमाणित प्रतिलिपि: 
वापस भेज दी जाती है। 

समिति की रजिस्ट्री उपर्युक्त ढंग से हो जाने पर समिति एक 
रजिस्टड संस्था हो जाती है और वह नये सिरे से अपने सदस्यों के 
सम्बन्ध में विभिन्न रजिस्टर तैयार कर लेती है । इसके वाद समिति 
लेन-देन कर सकती है, कर्ज ले सकती है, सामान खरीद सकती 
है, कर्ज वांट सकती है और सामान आदि बेच सकती हैँ। समिति 
के सभी सदस्य मिलकर एक आम सभा बनाते हैं और 
समिति के सम्पूर्ण अधिकार इसे प्राप्त होते हें । समिति अपने 
कार्य-संचालन के लिए एक कार्यकारिणी समिति बना लेती है, 
जिसमें चुने हुए सदस्य रखे जाते हैं । इस कार्यकारिणी समिति को 
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वही अधिकार प्राप्त होते हें जो आम सभा इसे देती हैं । सहकारी 
सभाओं का सम्पूर्ण प्रबन्ध जनतंत्रात्मक प्रणाली पर होता है, परंतु 
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सहकारिता से उत्पादन में वृद्धि 


इसकी निगरानी, जांच और निरीक्षण सहकारी विभाग की ओर 
से होती रहती हूँ | निगरानी का उद्देश्य सदस्यों द्वारा भलीभांति 
कार्य कराना होता है, उन्हें रास्ता दिखाना होता है और उन्हें 
उचित सलाह देना होता हैं, न कि किसी प्रकार से सदस्यों के 
अधिकारों को छीनना होता है । समिति के कार्य-संचालन में सम्पूर्ण 
अधिकार सदस्यों को प्राप्त होते हैं। इनका प्रयोग वे बहुमत द्वारा 
करते हैं । 

सहकारी समितियां व्यावसायिक संस्थाएं होती हैं । इसके 
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लिए उन्हें घत की आवद्यकता होती हैं । यह घन आरख्भ में 
सदस्यों द्वारा जमा किये गए हिस्सों से मिलता है । उसके बाद 
अमानतों, विभिन्न कोषों, सहायता चन्दों और बाहरी कर्जों 
से समिति की धन की आवश्यकता पूरी की जाती है। बाहर से 
कर्ज लेने के लिए समिति को बेंक में हिस्सा लेना पड़ता है और 
अपनी साख निश्चित करानी पड़ती है । उस कर्जे को आसान 
किस्तों में वापस करने की सुविधा होती हैं । समितति इस प्रकार 
से प्राप्त हुए घन को अपने कारवार में लगाती है और सदस्यों को 
लाभ पहुंचाती है । 
जो समितियां कर्जे का कारोबार करती हैं वे अपने सदस्यों 
को निजी जमानत के आधार पर कर्ज देती हैं। उस कर्ज का दुरु- 
पयोग न हो, इसलिए कर्ज़ा सदस्य की साख के अन्दर और दो 
मेम्बरों की जमानत पर दिया जाता है । सहकारी समितियां सेवा 
करने के लिए होती हैँ न कि मुनाफा कमाने के छिए । इसलिए 
समितियों में छाभ-वितरण पर एक सीमा लगा दी गई है। सहकारी 
समितियों में साधारणतः छाभ हिस्सों पर छगाये गए धन पर 
१० प्रतिशत से अधिक नहीं दिया जाता । यह नियम इसलिए 
बनाया गया है कि कोई धनी व्यक्ति लाभ के लारूच में समिति में 
न आये। समितियां सेवा के लिए हैँ और जिस समय वे सदस्यों की 
कोई कठिनाई दूर कर देती हैँ, उसी समय वे सफल मानी जाती 
हैं । सहकारी संस्थाओं की सफलता सदस्यों को दिये गए अधिक 
मुनाफों से नहीं वल्कि सदस्यों को प्राप्त संतोष से आंकी जानी 
चाहिए । 
भारतवर्ष में १९५१२ में सहकारी समितियों का कानून पास 
हुआ, जिसके अनुसार विभिन्न प्रकार की समितियां वन सकती थीं । 


सहकारी समितियों का निर्माण और संचालन प्‌ 


परन्तु फिर भी देश में ८० प्रतिशत समितियां केवल कर्जे का कार्य 
करने के लिए बनीं, वाकी २० प्रतिशत अन्य प्रकार की समितियां 
थीं। इन कर्जवाली समितियों में ऋण और उत्पादन का सम्बन्ध 
केवल इतना ही रखा गया था कि सदस्य उत्पादन के लिए ऋण 
ले सकता था और फिर वे में फसल तंयार होने पर किस्तों में 
अदा कर सकता था । अधिकांश कर्जा देने की समितियां कर्जा देने 
के अतिरिक्त उत्पादन में और कोई सहायता नहीं करती थीं, इस- 
लिए सदस्य सहकारी समिति को एक कर्जा देनेवाली संस्था 
समझते थे | ऐसी दशा में सदस्यों का सहकारी समितियों से अधिक 
सम्बन्ध नहीं रह सका । एक वार कर्जा ले लेने के बाद समितियों 
की बंठकों में भाग लेना उन्हें अरुचिकर लगता था। बहुत-से सदस्य 
तो कर्जे की अदायगी में भी कोताही करते थे। इस दशा में उत्पादन 
में वृद्धि नहीं होती थी। ऐसी परिस्थिति में अखिल भारतीय 
ग्रामीण ऋण-पर्यवेक्षण समिति की सिफारिश पर ऋण और 
उत्पादन का घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया गया हैं। इस योजना 
के अन्तर्गत बृहत सहकारी समितियों में सदस्यों के उत्पादन के 
व्ययों को और उनके उत्पादन की आय को ध्यान में रखकर सदस्य 
की साख रखी जायगी । छोटी-छोटी किस्तों में समय-समय पर 
किसान की जरूरत के अनुसार खाद-वीज या नकद के रूप में 
उत्पादन-कार्य के लिए ऋण दिया जायगा । इस प्रकार ऋण का 
उपयोग उत्पादन के कार्यो में उचित रूप से हो सकेगा । 


न्‍ दर हा 
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सहकारिता का उद्देश्य सच्चाई और इंमानदारी के रास्ते पर 
चलकर स्वावलूम्बी ढंग से अपने सदस्यों की आथिक उन्नति करना 
हैं। यह कई तरह से हो सकती है, जैसे ऋण की व्यवस्था के लिए 
ऋण-समितियां, ऋ्रय-विक्रम के लिए क्रय-विक्रय-समितियां, 

ठ्री खेती के लिए सहकारी कृषि-समितियां, गृह-निर्माण के 
लिए सहकारी गह-निर्माण-समितियां आदि का निर्माण करने से। 
ये सभी समितियां अपने सदस्यों की आथिक उन्नति तभी कर 
सकती हैं जबकि वे अपना कार्य कारोबारी ढंग से और सेवा की 
भावना के साथ करें। एक प्रसिद्ध जापानी सहयोगी का कहना हैं 
कि “सहकारिता धर्म और व्यवसाय का समन्वय है।” धर्म होने के 
नाते इसमें सब कार्य सच्चाई, ईमानदारी और पारस्परिक 
सहायता की भावना से हों और व्यवसाय होने के नाते व्यावसायिक 
दृष्टिकोण होना चाहिए। तभी एक सहकारी संस्था सफल हो 
सकती है। 

चुंकि सहकारी समितियां व्यावसायिक संस्थाएं होती हैँ 
इसलिए इनका हिसाव-किताव उचित ढंग से और प्रा-पूरा ठीक 
रखने से कोई गड़वड़ी नहीं होने पाती । अगर कोई भूछ-चूक हिसाव 
में या पैसे में हो तो वह फौरन पकड़ में आ जाती है। हिसाव साफ 
रखने से यह पता चलता रहता हैं कि किन-किन मदों में हानि या 
लाभ हो रहा है, किन-किन उपायों द्वारा उनको रोका या बढ़ाया 
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जा सकता हैं। अगर किसी मद में हानि होती है तो वह जल्दी 
मालूम हो जाती है और अधिक हानि नहीं होने पाती । इसके 
अतिरिक्त किसी प्रकार सामाजिक सम्पत्ति का दुरुपयोग आसानी 
से सम्भव नहीं होता। हिसाव-किताब ठीक ढंग से रखने से 
सदस्यों में सहकारी समिति के प्रति विश्वास रहता हैं और वे अपने 
तन-मन-घधन से उसे सफल बनाने का प्रयास करते हैं । 


एननम«गनटी ज०"क ५ परममवन्‍्नम५ज क० ९ के+ >० फंनफलाका-लन पार “फल फिलणअ ५५. अन्‍लनमनलफशनशजज के अधजफन क।॥ अजाऔर अर पल भन 3२ अर 
५ ५ 





सहकारिता-केंद्र में हिसाव-किताब का काम 
किसी भी व्यवसाय का कार्य-संचालन चाहे कितनी ही ईमान- 
दारी के साथ बयों न किया जाय, फिर भी यह आवश्यक होता हैँ 
कि उसके आय-व्यय, पूजी व जिम्मेदारी, हानि व लाभ का व्योरा 
रखा जाय । ऐसा होने से हर समय और स्थिति की ठीक-ठीक जान- 
कारी होती रहती है । धन का दुरुपयोग नहीं होता और व्यवसाय 
से पूरा-पूरा लाभ मिलता है । हिसाव-किताव रखने से आय के 
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अनुसार नियोजित ढंग से व्यय किया जा सकता हैं। इसकी 
आवश्यकता अपने व्यक्तिगत जीवन में भी हर समंय पड़ती है । 
व्यावसायिक संस्थाओं में इसके महत्व का कहना ही क्या ? 

जबतक हिसाव-किताव अच्छे ढंग से नहीं रखा जाता तबतक 
असली हालत का पता नहीं होता, सदस्यों में विश्वास नहीं होता 
और वे अपना पूरा सहयोग नहीं देते, जिससे समितियां नहीं चल 
पाती । 

सहकारी समितियों में हिसाव-किताव रखने का अपना 
नियम है । अगर उन नियमों का पालन किया जाय तो हिसाव- 
किताब में कोई चुटि जल्दी नहीं हो सकती | सहकारी समितियों 
में हिसाव-क्तिाव उस व्यक्ति के द्वारा लिया जाता है, जिसे 
सेक्रेटरी कहते हैँ । यह सेक्रेटरी सदस्यों में से हो एक होता है । 
उसे समिति के हानि-लाभ, सफलता-असफलता की चिन्ता 
होती हैँ । ऐसा सदस्य सब सदस्यों को ओर से उनके हितों को ध्यान 
में रखते हुए हिंसाव लिखता है और किसी भी त्रुटि को फौरन 
पकड़ लेता हू । ऐसा करने से किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं 
होती और समिति अपने उद्देश्य में सफल होती हूँ । इसके अति- 
रिक्त एक-दूसरे व्यक्ति को खजांची चुना जाता है, उसके पास 
तह॒वील (पूंजी) रखी जाती है । यह खजांची समिति के हित में 
कार्य करता हूँ । सेत्रेटरी और खजांची के पद को सदैव पृथक- 
पृथक व्यवितयों को दिया जाता हैं । सहकारी समितियों में यह 
आवश्यक है कि दिन-प्र तिदिन नकद और सामान के आने और 
जाने का विवरण रखा जाय । यह व्योरा वही-खाते पर नकदी के 
लिए और स्टाक रजिस्टर पर सामान के लिए किया जाता हैं । 
यह आश्रद्यक हूँ कि सहकारी समितियों का हर प्रकार का लेन- 
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देन सबकी जानकारी में सभा की अनुमति से किया जाय और 
उसको एक सनद अलग से सदस्यों की पास बुक पर कर दी जाय । 
ऐसा होने से वाद किसी प्रकार की कठिनाई साधारणतया नहीं हो 
पाती । सहकारी समितियों में तहवील की सीमा पर बन्धन होता 
हैं, जिससे अधिक तह॒वीर खजांची अपने पास नहीं रखता | यह 
सीमा समिति के कारोबार और खजांची की प्रतिष्ठा के अनुसार 
तय को जाती है । 

सहकारी समितियों में हिसाव-किताब उसी भाषा में लिखना 
चाहिए, जिसे अधिकांश सदस्य जानते और समझते हैँ । हिसाव- 
किताव सेव रोशनाई से लिखना चाहिए, ताकि आसानी से बदला 
न जा सके। जहां कहीं अंगूठा-निशान लिया जाय वहां अंगूठा लगाने 
की स्याही ही इस्तेमाल की जाय और किसी जिम्मेदार व्यक्ति 
से उसे प्रमाणित करा दिया जाय । लेखे-जोखे में काट-पीट नहीं 
होनी चाहिए । किसी अक्षर को मिटाना या बदलना गलत होता 
है । अगर कोई त्रुटि हो जाय तो उसे काटकर दुबारा लिखना 
और हस्ताक्षर कर देना चाहिए | इसके अतिरिक्त समिति के 
रजिस्टरों के सभी पृष्ठों पर नम्बर पड़ा रहना चाहिए, ताकि 
उनमें से कोई पन्ना निकाला न जा सके । समिति में सभी रसीदों, 
पुरनोटों तथा रजिस्ट्री के प्रमाण-पत्र और नियमावली आदि को 
बहुत हिफाजत से रखना चाहिए। 

सहकारी समितियों में आवश्यकतानुसार विभिन्न बहियां 
रखी जा सकती हैं । परन्तु सभी सहकारी संस्थाओं का एक ध्येय 
और हिसाव-किताव लिखने का एक तरीका होने के कारण दहुत- 
से लेखें-जोखे के कागज सभी समितियों में एक-से होते है । ये 
कागज मुख्यतः ये हें -- 
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किताब कार्यवाही--इसमें सदस्यों की हर प्रकार की 
सभाओं के निर्णयों का व्यौरेवार विवरण रहता हैं। समिति में 
किसी भी लेन-देन या सदस्यों हारा किये हुए निर्णय की मान्यता 
तभी तक हैं जवतक उसका उल्लेख किताब कार्यवाही में मौजूद 
हो । यह बहुत ही आवश्यक पुस्तक होती है । 





सरकार द्वारा बढ़िया दीज का वितरण 


आय और व्यय का रजिस्टर--इस रजिस्टर में प्रतिदिन 
की आय और व्यय का व्यौरेवार हिसाव रहता हैं और प्रत्येक दिन 
के अन्त में रोकड़ का स्थान होता है। इस रजिस्टर को पूरा रखने 
से कभी हिसाव-किताब में गड़वड़ी नहीं होती । 
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जहां सेक्रेटरी कम पढ़ा-लिखा हो, वहां लेन-देन का हिसाब 
एक आसान रजिस्टर में, जिसे रोकड़ा बही कहते हैं, रख लिया 
जाता हैँ और बाद में उसका विवरण आय-व्यय पुस्तक में कर 
दिया जाता हैं । 

खाता (लेजर )--इसमें प्रत्येक व्यक्ति या संस्था का, जिस- 
से कारोबार किया जाता है, अलग-अलग खाता रहता है । इस 
खाते से उसके लेन-देव का पता चलता है, जिससे गलती नहीं होने 
पाती । सदस्यों का रजिस्टर, वेंक का रजिस्टर, अमानतों का 
विवरण तथा लगाये हुए रुपयों का हिसाव अलग-अलग होता हू । 

सदस्यों का रजिस्टर--इस रजिस्टर में प्रत्येक सदस्य की 
भरती, उसकी भरती की मंजूरी, वारिस का विवरण, सदस्यता 
निकलने की तारीख आदि रहती हूँ । अगर यह रजिस्टर पूर्ण रूप 
से रखा जाता हैँ तो भारतवषे के सभी दीवानी न्यायालयों में 
उसमें दिये हुए विवरण को प्रामाणिक माना जाता है । 

स्टाक बुक--इसमें सोसायटी के सामानों का विवरण रहता 
हैं । कौन सामान कब और कितना आया और कब और कितना 
निकल गया या खर्च हुआ । 

अन्य बहियाँ--सहकारी समितियों में आवश्यकतानुसार 
अन्य बहिियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कर्जे की सहकारी 
समिति के लिए यह आवश्यक हूँ कि सदस्यों की हँसियत का एक 
रजिस्टर, सदस्यों के जमीनदारों का एक रजिस्टर. दरख्वास्त 
वर्जा, पुरनोट आदि रखा जाय॑ । इसी प्रकार एक वड़ी सहकारी 
समिति में हँसियत रजिस्टर, खेती के औसत खर्चे का रजिस्टर, 
सदस्यों की साख (त्रेंडिट) का रजिस्टर, सदरयों की अमानतों 
क्ाग रजिस्टर, आदि रखने पड़ते हैं। ये वहियां आवश्यकता- 
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नृसार घटाई और बढ़ाई जा सकती हैं । 

समितियों में एक गा फाइल चालान, रसीदें, प्रमाणपत्र 
आदि रखने के काम में लाई जाती हैं। 

सदस्यों की पास बुक--यह समितियों की नहीं, बल्कि 
सदस्यों की एक पुस्तक होती है । यह प्रत्येक सदस्य को अलग- 
अलग दे दी जाती है और उसमें उसके लेन-देन का पूरा विवरण 
लेव-देन के समय कर दिया जाता हैं । इससे सदस्य के पास अपने 
लेन-देन का सबूत रहता है, जिसे वह स्वयं पढ़ या पढ़वा सकता 
हैं। अगर कोई त्रुटि होती हैं तो वह फौरन दूर हो जाती है । 

प्रत्येक समिति में साल के अन्त में उसके सालभर के तमाम 
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सहकारी कार्यों द्वारा समृद्धि 
हिसावों का व्यौरा तैयार किया जाता है, इसे सालाना नक्शा 
कहते हैं । इसमें सोसायटी के साल भर का आय व व्यय, साल के 
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अन्त की पूंजी व जिम्मेदारी, नफा और नुकसान के विवरण आदि 
का नक्शा तैयार होता है । ऐसे तमाम नक्शे छोटे क्षेत्रों के आधार 
पर जोड़ दिये जाते हैं, फिर उन्हें जोड़कर जिले का और फिर 
जिले के स्तर पर जोड़कर राज्य के स्तर पर सभी सहकारी 
समितियों की स्थिति का ज्ञान प्राप्त किया जाता हैं। विभिन्न 
राज्यों के नवशे जब जोड़ दिये जाते हैं तो देश भर में सहकारी 
आन्दोलन की प्रगति की जानकारी हो जाती हैं। ये सालाना नवशे 
साल के अन्त में अर्थात्‌ ३० जून के बाद अगले ३-४ महीनों के 
अन्दर बना लिये जाते हैं। जब ये नवशे तेयार हो जाते हैं तव विभाग 
के द्वारा नियुक्त किये हुए आडिटरों द्वारा आडिट होता है और 
नक्शों के अनुसार प्राप्त हुए लाभ को नियमपूर्वक वितरण करने 
के लिए और भविष्य में कार्य करने के लिए वाषिक बैठके की 
जाती हैं। ऐसा होने से सदस्यों में संतोष बढ़ता है । 

कितनी ही उपयोगी सहकारी संस्था क्यों न हो, सदस्यों 
को तबतक उसमें विश्वास नहीं होता और न वे पूरा सहयोग ही 
देते हें, जवतक उस समिति का हिसाव-किताव ठीक ढंग से न 
रखा जाय और उन्हें वह हिसाव समझाया न जाय। सहकारी 
समितियों का हिसाव-किताव इतना साफ होना चाहिए कि लोगों 
को उनमें अपना धन लगाने और उनकी मार्फत कारोबार करने 
में पूरा-पूरा इतमीनान हो । 


अल) ५८ 2 
विभिन्‍न प्रकार की सहकारी समितियां 


सहकारिता का उद्देश्य अपने सदस्यों की आथिक उन्नति 
करना होता हैं। यह आर्थिक उन्नति अनेक तरीकों से हो सकती है, 
जैसे, उत्पादन के लिए आवश्यक वस्तुओं के क्रय-विक्रय में शोषण 
की रोकथाम, उत्पादन के लिए साधनों का जुटाव और उनके 
अधिकतम उपयोग, स्वास्थ्य-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति, 
कर्ज को प्राप्त करने में महाजनों के शोपण से वचाव, अच्छी उदच्नति- 
शील खेती आदि । इन तरह-तरह की आवश्यकताओं को पूरा 
करने के लिए तरह-तरह की समितियां वन सकती हैं । आज हमारे 
सामने सामाजिक जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जिसमें सह- 
कारिता का उपयोग न किया जा सके । 

सहकारी समितियों का विभाजन वहुत-से विशेषज्ञों ने अपने- 
अपने ढंग से किया है । डाक्टर सी० आर० फे ने यह विभाजन 
चार प्रकार से किया हँं-- (१) सहकारी वेंक, (२) कृषि की 
समितियां, (३) कर्मचारियों की सहकारी समितियां और (४) 
सहकारी भण्डार । इस विभाजन में सबसे वड़ी कमी यह है कि 
इसमें गृह-समितियों और वीमा की समितियां के लिए कोई स्थान 
नहीं हैं । आजकल उनका इतना अधिक महत्व है और वे ही इस 
विभाजन में झामिल नहीं हे । डाक्टर फे ने एक दूसरा विभाजन 
किया है जो इस प्रकार हँ--( १) उपभोक्‍ता सहकारी भंडार, 
(२) गृह-समितियां, (३) पेशेवरों की सहकारिता, जिसमें शहर 


विभिन्न प्रकार कौ सहकारी समितियां ६१ 


की कर्जे की समितियां भी शामिल हैं और (४) खेती की समि- 
तियां जिसमें गांव की कर्जे की समितियां शामिल हैं । इस विभाजन 
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महिलाओं में सहकारिता को भावना 


में दो बहुत बड़ी कमियां हें--(१) इसमें कर्जे जैसे विषय को 


च् 


दर सहकारी समाज 


समुचित अलग स्थान न देकर उत्पादक की श्रेणी में रखा गया 
हैं और (२) उपभोक्‍ता भंडार को आवश्यकता से अधिक महत्व 
दिया गया है । 

रोम की अस्तर्राष्ट्रीय कृषि-संस्था ने इसका विभाजन निम्न 
प्रकार से किया है--- 

(१) ऋण, (२) उत्पादन, (३) उत्पादन और बिक्री, 
(४) खरीदारी और (५) विक्री। | 

इस विभाजन में भी गृह-समितियों का कोई स्थान नहीं है। 
समितियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण ऋण और कृषि के दो 
मुख्य विषयों के आधार पर होना चाहिए । अतः इन 
समितियों का विभाजन जिस प्रकार किया जाता है, वह 
सामने के पृष्ठ पर देखिये । 

मोटे तौर से सहकारी समितियां दो प्रकार की होती हैं--- 
(१) प्रारम्भिक और (२) केन्द्रीय । प्रारम्भिक समितियां वे हैं, 
जिनमें केवल व्यक्तिगत सदस्य होते हैं और केन्द्रीय समितियां वे - 
हैं, जिनकी सदस्य प्रारम्भिक समितियां होती हैँ। व्यक्तिगत सदस्य 
भी केंद्रीय समितियों के सदस्य होते हैं । प्रारम्भिक समितियों का 
विभाजन ऋण और गैर-ऋण दो भागों में किया जा सकता है । 
ऋण-समितियां वे हैं जो ऋण देने का कार्य करती हैं । ये कृषि की 
हो सकती हैं और गर-कृपि की भी । कृपि-ऋण की समितियां वे 
हैं जो खेती के कार्यो के लिए कर्ज देती हैँ, जैसे गांव की कर्ज की 
प्राइमरी समितियां, वहुबंधी सहकारी समितियां आदि । दूसरी 
समितियां गैर-कृपि की होती हैं और इसमें वेतन-भोगी कर्मचा- 
रियों की समितियां, उद्योग-कर्मबारियों की समितियां आदि 
शामिल हें | शहर में इसी प्रकार की समितियों द्वारा कर्जे के 
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मिलने की सहूलियत होती हूँ । गांव में अधिकतर ऋण-समितियां 
हैं । जहां ऋण-समितियां नहीं हैं, वहां बहुधन्धी सहकारी समि- 
तियां हैं । वे भी अधिकतर कर्ज के वितरण का ही कार्य 
करती हैं । 


सहकारी समितियां 
मन, अप पीर क कल कमल न 
| | 
प्रारम्भिक केन्द्रीय 


कं गर-ऋण 
न (० 
| | | 
कृषि गेर-कृषि कृषि गर-कृषि 
कृषि-समितियां, वेतन-भोगी ऋण सहकारी खेती सहकारी-गह- 
बहुधंधी समि- समितियां, उद्योग- सिचाई की समि- समिति, सह- 
तियां कर्मचारियों. तियां, दुग्ध की कारी बीमा- 
की समितियां, समितियां, क्रा- समिति, श्रम- 
शहर के ऋण- विक्रय समि- ठेका-समित्ति 
बेक तियां, स्वास्थ्य- उद्योग-सहकारी 
समितियां, चक- समितियां, 
बंदी समितियां, उप-भोक्‍ता 
भंडार आदि 
गैर-ऋण की समितियों को भी कृषि और गैर-कृषि दो भागों 
में विभाजित किया जा सवता है। कृषि-गैर-कऋण समिनियों में वे 
सभी समितियां जा जाती हैं, जो कृपि का कार्य करती हैं, मगर 
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ये कर्जे देने के अलावा दूसरा कार्य करती हैं । इसके अन्तगेत 
सहकारी खेती, सिचाई-समितियां, दुग्ध-समितियां, क्रम-विक्रय- 
समितियां, चकबन्दी-समितियां, आदि आ जाती हैं । इन सभी 
समितियों में खेती के विषय में गेर-ऋण के तरीके द्वारा उन्नति 
की जाती है। इसके अतिरिक्‍त गैर-कृषिवाले विषयों में सहकारी 
गृह-समितियां, बीमा-समितियां, श्रम-ठेका-समितियां, उद्योग- 
सहकारी समितियां, उपभोक्ता-भंडार आदि हैं। समितियों का 
.इस प्रकार का विभाजन ऋण और क्ृषि दो मुख्य विषयों के 

आधार पर है । 
इसके अलावा केन्द्रीय समितियां भी कई प्रकार की होती हैं । 

केन्द्रीय समिति 
| 
3 का । 

संघ केन्द्रीय बेंक राज्यीय बैंक 


संघ वे हैं, जिनमें प्रारम्भिक समितियां कारोबार के लिए 
शामिल होती हैं । इन संघों में वीस-तीस समितियां शामिल होती 
हैं । इसी तरह केन्द्रीय वेंक में सभी प्रकार की समितियां ऋण के 
उद्देश्य से शामिल होती हैं । जब ये केन्द्रीय वेंक जिले के हेडववार्टर 
पर होते हैं तब इन्हें जिला सहकारी बेक कहते हैं। इनका कार्य 
इनके कार्य-क्षेत्र में स्थित सभी सहकारी संस्थाओं को कर्ज देना 
होता है । ऐसे बहुत-से केन्द्रीय वेंक मिलकर राज्यीय बैंक बना 
लेते हैं । इस बेंक में राज्य के सभी सहकारी वेंक शामिल हो जाते 
हें और अपने कार्य-संचालन की नीति में, आ्थिक सहायता में 
राज्योय वँक का सहारा लेते हैँ । यह बेक राज्य के स्तर पर 

सहकारिता का सबसे वड़ा बेंक होता है । 





विश्न्न प्रकार को सहकारों सप्मेत्तेयां ध्प्‌ 


विद्येष उद्देश्यवाली समितियों की स्थान पर गांबों में बहु- 
घंधी सहकारी समितियों के प्रचलित करने का प्रयास किया जाता 
है | बहुधंधी-समिति से यह लाभ है कि उसमें अधिक संख्या में लोग 
शामिल हो सकते हूँ और प्रारंभिक समिति का काम अधिक 
व्यापक और सफल हो सकता है । अधिक सदस्य-संख्या से पूजी भी 
अधिक हो सकती है और संगठन भी बड़ा और मजबूत हो सकता 
है । सदस्यों के मन में छोटी-छोटी अलग-अलग उद्देध्यवानदी 
समितियों का कार्य समझने में कठिनाई हो सकती हैं । जँसे स्था- 
नीय शासन के लिए पंचायत का एकमात्र संगठन सफल हो सकता 
है, छोटे-छोटे अनेक संगठन नहीं, बसे ही कुछ लोगों के विचार में 
गांव के स्तर पर एक ही वहुधंधी सहकारी समिति होनी चाहिए । 

व्यवहार में यहु विचारधारा सफल नहीं होती । जब सदस्यों 
के हित और स्वार्थ भिन्न-भिन्न दिशा में होते हैं तो सहकारी 
संगठन मजबूत इकाई नहीं वन पाता । भिन्न-भिन्न सदस्य अपने 
अलग-अलग हितों को पूरा करने के लिए संगठन को अलग- 
अलूग या कभी-कभी विरोधी दिशा में खींचते हैं । जिन सदस्यों 
का हित-साधन नहीं होता वे समिति में अपनी दिलचस्पी कम कर 
देते हैं और समिति कमजोर पड़कर ट्ट जाती है । उदाहरण के 
लिए ऐसी वहुधंधी समिति, जिसमें दस किसान, दो बढ़ई, चार 
लहार और दो जुलाहें हों, संगठित ढंग से काम नही कर सकती । 
इसलिए अलग-अलग आवश्यकतावाले लोगों की अलग-अरूग 
समितिवनाने की जरूरत पड़ती है। यही कारण है कि उत्तरप्रदेश 
और भारत के कई दूसरे राज्यों में बहुधंधी समिति का सिद्धान्त 
मानते हुए भी दूध, घी, उद्योग-धंघों, ऊेती या ऋण की 
समितियां अलूग-अलग हैं । 
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यह संभव है कि विशेष उद्देश्यवाली समितियों में एक गांव 
से दोया चार ही परिवार मिलें और सहकारी समिति बनाते की 
अल्पतम संख्या भी पूरी न हो, ऐसी हालत में निकट के कई गांवों 
के सदस्यों की एक विशेष उद्देश्यवाली समिति बनाई जा सकती है । 


किसी समिति की सफलता व्यावहारिकता और कुशलता 





“गन्नाक्षेत्रों में सहकारी समिति द्वारा प्रारंभ किया गया मदरसा 


से चलनेवाले कारोबार और उससे होनेवाले लाभ पर 
निर्भर होती है । इसलिए समितियां बहु-उद्देश्यीय हों या 
विश्येप उद्देश्ववाली, इनपर कोई रूढ़िवादी वात नहीं कही जा 
सकती । स्थानीय परिस्थिति और सदस्यों की इच्छा के अनुसार 
ही सहकारी समिति का संगठन होना चाहिए। यह अवश्य देखना 
होगा कि जेसी भी सहकारी समिति हो, वह सदस्यों की सेवा 
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और सहायता कुशलतापूर्वक करती हैँ या नहीं और उसकी प्रगति 
वरावर हो रही है या उसमें शिथिलता आने के लक्षण हैं । इसी 
प्रकार विभिन्न स्तरों की समितियों या संघों में आपस में सहयोग 
होना चाहिए और बीच के स्तर के सदस्य को सहयोग 
देने में सहायक होना चाहिए, वाधक नहीं । कभी-कभी विभिन्न 
स्तरों के कारण सेवा या सहायता पहुंचने में देर हो जाती है । 
नियमों में उचित संशोधन करके यह कठिनाई दूर की जा सकती 
हैं। प्रयत्त यह करना चाहिए कि सहकारिता-सम्बन्धी सेवा सदस्य 
के निकट-से-निकट स्थान तक या उसके द्वार तक उचित रूप से 
पहुंचती रहे । 


४ ८ है 
# # 5 (/“<. 
सहकारी क्रय-विक्रय-समितियाँ 


अबतक जो बहुधन्धी समितियां देश में थीं, वे प्राय: ऋण देने 
का ही कार्य करती थीं और सदस्य की उपज की बिक्री की ओर 
कोई ध्यान नहीं देती थीं। फलस्वरूप किसानों को अपनी उपज 
मण्डियों के आढ्तियों के द्वारा वेचनी पड़ती थी, जहां जाने-माने 
तरीकों के अतिरिक्‍त गुप्त तरीकों से भी उनका गला घोंटा जाता 
था और फुटकर विक्री का मुश्किल से ४० प्रतिशत ही उन्हें मिल 
पाता था । इस समस्या का निदान करने के लिए अखिल भार- 
तीय कृषि-ऋण-पर्यवेक्षण-समिति ने ग्रामीण ऋण-व्यवस्था को 
कृपि-उत्पादन की हाट-व्यवस्था से सम्बन्धित करने की जोरदार 
सिफारिश की है, जिससे सहकारी ऋण का विस्तार बड़े पैमाने पर 
हो सके और किसान अपने उत्पादन की उचित कीमतें पा सके। 
समिति ने इन समस्याओं का समावेश करके एक योजना बनाई, 
जिसको राज्यों के मंत्री और सहकारी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न 
सम्मेंलनों में स्वीकार किया और उसकी रूप-रेखा तैयार की । 
इस योजना का विस्तृत रूप हैदराबाद और जयपुर में हुए सचि- 
वालयों और विभागीय अधिकारियों के सम्मेलनों में वनाया गया । 
इसीके अन्तर्गत सारे देश में सहकारी क्रय-विक्रय समितियां 
संगठित की जा रहो हैं । 

इन समितियों की स्थापना मण्डियों में ही की जाती हैं, जिसके 
लिए पहले से ही उन मण्डियों का पर्यवेक्षण कर लिया जाता है । 


सहुकारो ऋ्य-विक्रय-समितियां ६६ 


इस प्रकार की समितियों को सफल बनाने के लिए कमंचारियों 
को विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है और उस छेत्र की जनता 
को भी विभिन्न साधनों द्वारा (हेण्ड बिल, पैम्पेट, मीटिग 
इत्यादि ) इस योजना का ज्ञान कराया जाता हैं। प्रत्येक समिति 
के अन्तर्गत अनुमानत:ः २०० गांव रहते हैं । साधारणतया वे सभी 
गांव, जिनकी उपज उस मन्‍्डी पर आती है, जहां समिति संगठित 


दिल्‍ली के निकट नरेला की सहकारी क्रपय-बिक्रय-समिति 
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की जाती है इसके क्षेत्र में सम्मिलित कर लिये जाते हैं। प्रत्येक 
क्रय-विक्रय-समिति के हिस्से की पूंजी ७०,००० रू० होती हर 
जिसमें २५,००० के हिस्से सम्बन्धित राज्य सरकार ऐसी समि- 
तियों को प्रोत्साहन तथा सहायता देने के लिए खरीदती है । राज्य- 
सरकार समिति के कार्य-संचालन के लिए बने संचालक-मण्डल में 
कुछ सदस्य मनोनीत करेगी । उत्तर प्रदेश में सम्बन्धित 
परगना अधिकारी एवं तहसीलदार को आमतौर से मनोनीत 
किया जाता है । संचालक-मण्डल के अन्य सदस्य सदस्यों के द्वारा 
चुने जाते हैं । उन्हींमें से एक अध्यक्ष होता है, जिसका चुनाव 
प्रति वर्ष होता है। हर ऋय-विक्रय-समिति के कार्यक्षेत्र में सात से 
दस तक क्षेत्रीय ऋण-समितियां संगठित होंगी, जिनमें प्रत्येक के 
अन्तर्गत पच्चीस से तीस गांव रहेंगे । ये समितियां या तो वर्तमान 
बहुधन्धी समितियों को एक में मिलाकर या नये क्षेत्रों में नये सिरे 
से संगठित करके बनाई जायंगी । इनका प्रधान कार्यालय, जहांतक 
सम्भव होगा, विकास यूनियनों के सदर मुकाम में शामिल रहेगा । 
प्रत्येक क्षेत्रीय समिति उस कऋ्रय-विक्रय-समिति की सदस्य होगी 
जिसके कार्यक्षेत्र में वह स्थित होगी । इसके लिए उन्हें १०० 
रुपये के कम-से-कम १० हिस्से ऋय-विक्रय-समिति में खरीदने 
पड़ेंगे। क्षेत्रीय ऋण-समिति अपने कृपक-सदस्यों की कृषि-उत्पादन 
की सम्पूर्ण आवध्यकताओं के लिए ऋण देगी। यह ऋण इस शर्त 
पर दिया जायगा कि सदस्य अपनी उपज क्रय-विक्रब-समिति 
द्वारा विकवायें । कहीं-कहीं यह कठिनाई सामने आती है कि 
किसान अपने भले को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाते और इस 
कारण अपनी उपज आढ़तियों द्वारा ही बेचते हैँ। इनको दूर करने 
के लिए कुछ क्षेत्रीय ऋण-समितियों ने तीन उपाय काम में लाये 
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हू । पहले तो सहकारी शिक्षा की ओर विश्येष ध्यान दिया गया 
और सदस्यों को भलीभांति समिति द्वारा माल बेचने से होनेवाले 
लाभों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया । दूसरे, अधिक ऋण 
उन्हीं सदस्यों को दिया गया, जिन्होंने समिति द्वारा अपना माल 
बेचा । तीसरे, उन सदस्यों पर, जिन्होंने उपज की पैदावार अच्छी 

होते हुए भी समिति से माल नहीं बेचा, प्रति सेकडा ऋण छी हुई 





गञ्ने के उत्पादन में आश्चर्य जनक दारद्धि 
राशि पर कुछ जुर्माना लिया गया। यद्यपि यह राशि अन्न में 
सदस्यों को मुनाफे में वट जाती हूँ, परन्तु इस जूर्माने के कारण 
सदस्य क्य-विक्रय-समिति के नियमों को तोड़ने से रुक जाने है । 
यहां यट॒ बता देवा आवश्यक है कि क्षेत्रीय ऋण-समिति के 
सभी सदस्य क्य-विक्रय-समिति दो व्यवितगत सदस्य होते है, जिसके 
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लिए उन्हें २० रुपये का एक हिस्सा समिति से खरीदना पड़ता है, 
जिसकी रकम दस छमाही में २ रु० प्रति छमाही के हिसाब से 
अदा करनी पड़ती हैं। आमतौर से यह रकम क्षेत्रीय ऋण-समिति 
के मंत्री ही वसूल करते हैँ और क्रय-विक्रब-समिति के कार्यालय में 
जमा कर देते हैं। 

क्रय-विक्रय-समितियां अपने सदस्यों की उपज कमीशन पर 
बेचती हैं। कमीशन की दर भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों पर निश्चित 
करती हैं | कुछ समितियां उस दर पर कार्य करती हैँ, जो कमीशन 
मण्डी के अन्य आढ़ती लेते हैं और कुछ दर घटाकर कारये करती 
हैं । यह अधिकतर स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करता हैं । 
परन्तु अधिक अच्छा यही है कि कमीशन की दर घटाकर अन्य 
आढ़तियों के साथ प्रतिस्पर्धा में न पड़ा ज़ाय, वल्कि वर्ष के अन्त में 
माल बेचनेवाले सदस्यों को मुनाफे के रूप में अथवा किसी और 
रूप में कमीशन से प्राप्त आय में से कुछ छोटा दिया जाय। इससे 
अन्य आद्तियों से सम्बन्ध भी नहीं विगड़ेंगे और सदस्यों को भी 
लाभ होगा | माल बेचने पर समिति से किसान को जहां उनकी 
उपज की सही कीमत मिलती है, वहां वह अन्य फिजूल की कटौ- 
तियों से भी वच जाता है । 

कमीशन पर माल बेचने के अतिरिक्त क्रय-विक्रय-समितियां 
माल को वन्धक पर रखने की सुविधा भी देती हैं । वाजार-भाव 
अनुकूछ न होने पर सदस्य समिति के पास अपनी उपज वन्धक 
रखकर वाजार-भाव से आई कीमत पर ७५ प्रतिशत मूल्य पेशगी 
समिति से छे सकता है और अनुकूल भाव होने पर अपनी इच्छा- 
नुसार उपज वेच सकता हूँ और विक्री से प्राप्त धन से क्षेत्रीय 
समिति का कर्ज, क्रब-विक्रय-समिति का कर्ज एवं कमीशन तथा 
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अन्य खर्चे चुका सकता है | इस प्रकार ऋण-समिति और क्रव- 
विक्रय-समिति के कार्यो में पूर्ण समन्वय हो जाता है । 
कुछ कऋ्रय-विक्रय-समितियां अपना कार्य-श्षेत्र कच्चे आइये 
के कार्य तक ही सीमित नहीं रखती, वरन्‌ पक्के आढती का भी 
कार्य करती हैं | अर्थात्‌ वे स्वयं माल बेचती और खरीदती 
परन्तु इसके लिए बड़ी सावधानी वरतनी पड़ती ह । ऐसा काय 
सफलतापूर्वक तव किया जा सकता है, जबकि संस्था की मांग 
समिति के पास हो । कुछ समितियों ने जेल की सप्लाई का कार्य, 
और राज्यीय व केन्द्रीय संस्थाओं को सप्लाई का कार्य बड़ी 
सफलता से किया है| कृषपि-उत्पादन में और अधिक सहयोग देने 
वो लिए वे समितियां हरी खाद का वीज इत्यादि भी खरीदती और 
काइतकारों को देती है । 
इन सब कार्यो को सुविधापूर्वक करने के लएए और सदस्यों 
वो आराम के लिए समितियां क्रय-विक्रय-केन्द्र (कल्पेवशन डिपो) 
छेत्र की किसी और छोटी मंडी तथा गांव मे खोल देती है। इससे 
समिति के कार्य मे और आमदनी में वृद्धि होती है और कास्तकारो 
वो भी सुविधा रहती है । 
एस मस्य वार्यों के अतिर्िवित क्र्य-वित्रय-्समिनिया अन्य 
सहायक धन्धों, जैसे अनाज दा संग्रह, वस्तओं का श्रेणी-वद्ध करना 
तथा मवानों के निर्माण आदि कार्य भी करेगी, सदस्यों को 
गूहों (स्टोरेज ) वी सुविधा देगी । इस कार्ये के लिए समिति 
व पास ६०,००० र० को अनमानित लागन वा एक गोदाम 
होगा. ये समितियां आधिक इकाई के रूप से कार्य करेगी और 
आत्म-निर्भेर हॉंगी. ये कच्चे आदतियों की धांति कार्य करेगी 
।र मण्िदयों में प्रचलित नैतिक प्रथाओं दो सपनायेंगी । 
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इन समितियों को राज्यीय स्तर पर व्यापारिक सहायता देने 
के लिए राज्य की प्रमुख य-विक्रय-संस्थाओं, जैसे उत्तरप्रदेश में 
प्रादेशिक सहकारी संघ, को भी शक्तिशाली बनाया जा रहा हैं, 
जिससे ये मण्डी-स्तर पर कऋय-विक्रय कर सकें। ये राज्यीय संस्थाएं 
कऋरय-विक्रम-समितियों की तरफ से बाहरी व्यापारियों से सम्बन्ध 
स्थापित करेंगी और हाट-व्यापार के समाचार समितियों तथा 
उत्पावकों में प्रसारित करने के लिए एकत्र करेंगी । 

सहकारी क्रय-विक्रय का कार्य हमारे देश में प्राय: नया-सा 
ही है, द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन के अनुसार समितियां इसे काफी 
बड़े पैमाने पर करेंगी। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक समिति 
में पर्याप्त और कुशल कार्यकर्ता हों तथा समिति के हाथ में इतना 
काम हो कि वे अपना व्यवसाय का व्यय निकाल सकें और आर्थिक 
दृष्टि से सफलतापूर्वक कार्य कर सकें । 

इस प्रकार संगठित सहकारी क्रय-विक्रय-समितियां सदियों से 
सताये हुए किसानों को उनकी उपज के विक्रय में आवश्यक सुवि- 
धायें देंगी और देश के घन-धान्य की उपज बढ़ायेंगी । अतः 
सहकारी क्रय-विकय के संगठन को सफल बनाना सहकारी 
आन्दोलन के विकास का ही नहीं, राष्ट्र के विकास का महत्वपूर्ण 
अंग है । 


: 6: 
सहकारी खेती 


स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद से ही सहकारी खेती के सम्बन्ध सें 
चर्चा चलनी प्रारम्भ हो गई थी । कुछ जगहों पर, जहां नई भूमि 
खेती के योग्य बनाई गई, सहकारी खेती भी प्रारम्भ की 
उदाहरण के लिए झांसी एवं हस्तिनापुर को लिया जा सकता है । 
इसी प्रकार गाजीपुर जिले के कादीपुर ग्राम में भी सहकारी खेती 
प्रारम्भ की गई। कहीपर वह असफन्‍्ठ हु8 और कहीपर सफल । 
विन्तु नई प्राप्त की गई भूमि से स्वामित्व त्याग वार पहले से अधि- 
करण प्राप्त भूमि पर सहकारी खेती करना अधिवा कटिन मारम 
होता है अपने नागपुर-अधिवेशन में, जबसे कामग्रेस ने पूरे देश में 
सहकारी खेती का लक्ष्य बनाया है, सहकारी खेती के इतिहास में 
एक नया अध्याय जड़ गया है। पक्ष एवं विपक्ष दोनों ओर दो नरक 

स्थित किये गए है । सहकारी खेती के मार्ग में निम्नलिणिित 
कठिनाइया है, जिनके आधार पर उसकी सफलता में सब्दह 
प्रवाट किया जा रहा है । 

५. सहवारी खेती प्रारम्भ करने पर व्यवितगन उत्साह 
समाप्त हो जायगा. क्योंकि व्यक्तिगत छान की भावना समाप्त 
हो जायगी । इसलिए कृषि में उदासीनता की द॒द्धि होगी । 

४. अभी तक सहकारिता का साधारण कार्यत्रम सफल 
नहीं हज है । इसलिए सहकारी खेनी व विद्येप कार्यक्रम में शौर 
भी कठिनाययां होंगी । 


क्र रैं। न्‍ 


७६: सहकारी सनाज 


३. व्यक्तिगत कृषि के समाप्त होने और सहकारी खेती के 
पूर्णत: सफल होने तक व्यक्तिगत उत्साह कम हो सकता है। उस 
दशा में देश का अन्न-संकट घटने के स्थान पर बढ़ जायगा, क्योंकि 
देश में आवश्यकता से थोड़ा भी अधिक अनाज नहीं है। 

४. यह भी सम्भव हैँ कि सहकारी खेती के मार्ग में स्थिर- 
स्वार्थी वर्ग बाधा उपस्थित करें, जिसके फलस्वरूप उत्पादन और 
घट जाय । 

५. सहकारी खेती की उलझी हुई हिसाव-किताब की 
व्यवस्था भी एक बाधा है । देश में अशिक्षा अधिक हैं और अधिक 
संख्या में पढ़े-लिखे लोग नहीं मिल सकेंगे । किसानों का विश्वास 
उनमें होने में कठिनाई होगी । प्रबंध करनेवाले छोग भ्रष्टाचार 
के शिकार हो सकते हैं । 
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दिन में काम करने के बाद रात की पढ़ाई 


६. प्रबंध करनेवालों के गलत निर्णय से सहकारी खेती में 
हानि हो सकती है। बड़े पैमाने पर सम्मिलित खेती होने के कारण 
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यह हानि विशेष आ्थिक कठिनाई छा सकती है । 

७. आजकल किसान अपना जो भी श्रम खेती में लगाता है 
उसकी गणना बहुत ही कम करता है, किन्तु सहकारी खेती 
प्रारम्भ होने पर सबके श्रम का हिसाव होगा, इससे उत्पादन-व्यय 
और बढ़ सकता है । 

८. आज खेती किसान को लिए जीवन-निर्बाद का एक साधन 
है। घर में चाह्टे एक व्यक्ति रहे, चाहे दस, सब खेती में लूगे रहते 
है। इससे बेकारी नहीं मालूम पड़ती | किन्तु सहकारी खेती प्रारंभ 
होने एर यह बात भी समाप्त हो जायगी । जरूरत के अनुसार ही 
आदमी लगाये जायंगे । खेती की देखरेख तथा इसी तरह अन्य 
कार्यो को लिए भी पहले की अपेक्षा कम व्यक्तियों की आवश्यकता 
पड़ेगी । निराई, गुड़ाई आदमियों वी जगह यन्यों से होने लगेगी । 
इस प्रवार भय है कि कही आरंभ में वेकारी की वद्दि 
जाय । अभी तक रोजगार देने के लिए इतने रास्ते नही खल्दे है कि 
बचे हुए सभी व्यवितयों को आसानी से काम दिया जा सके 

०, किसान को अपनी भूमि से केवड आशिक सम्बन्ध नहीं 
होता, बल्कि भावात्मवा सम्बन्ध भी होता है । वह अपनी नि को 
आसानी से छोड़कर सहकारी खेती के लिए राजी नही हो सकता । 

१०, फ्रांस वो एव अर्थशास्त्री ने वहा है कि एक आदमी को 
एक पत्थर का टकशा देकर कहो कि वह टकड़ा स्देदा के लिए 
तुम्हारा हो गया तो वह व्यक्ति उसे चमन बना देगा और यदि 
एक बहुत ही उपजाऊ जमीन का टुकड़ा दे दो और कहो कि बच 


कुछ दिनों में तुमसे छीन लिया जायगा तो वह उसे पत्थर का दर 
बना देगा । 
उपर सहवारी खेती के सम्बन्ध सें जा बाते वही गई है 
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उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । 

ये कठिनाइयां वर्तमान समाज-व्यवस्था और भूमि-वितरण 
की स्थिति को दृष्टि में रखते हुए ही हैं । इनमें आवश्यक सुधार 
और तदनुकूल शिक्षा का प्रवंध करके इन कठिनाइयों पर विजय 
पाई जा सकती है और सहकारी खेती को बड़ा ही सबलूू और 
सफल सामाजिक आन्दोलन बनाया जा सकता हैं। किसान के 
साधनों और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सहकारी खेती, सहकारी 
क्रय-विक्रय, सहकारी ऋण और सहकारी शिक्षा की अधिकाधिक 
आवश्यकता है । 

हमारे देश में खेती के सम्बन्ध में निम्नलिखित समस्याएं 
मुख्य हें--- 

१, देश के अधिकांश भागों में जमींदारी समाप्त हो चुकी हैं, 
किन्तु अभी भी खेती-सम्बन्धी सुधार पूरे नहीं हुए हैँ । चाहे राज- 
नैतिक परिस्थिति हो चाहे सामाजिक न्याय की मांग हो, भूमि का 
उचित वंटवारा होना आवश्यक हैँ । उचित बंटवारे के बाद प्रत्येक 
परिवार को ३-४ एकड़ से अधिक भूमि मिलना कठिन है । इस 
प्रकार भूमि के टुकड़े इतने छोटे होंगे कि उस पर व्यक्तिगत रूप से 
खेती करना संभव ही नहीं होगा । 

२. हमारे देश में उत्तराधिकार का नियम ऐसा है कि बाप के 
मरने पर सम्पत्ति के ऊपर सभी पुत्रों का समान रूप से अधिकार 
होता हैँ। इस प्रकार यदि एक व्यक्ति के पास आज ४०-वीघे खेंत 
है और उसके चार लड़के हैं तो हरेक के लिए १० बीघे ही 
पड़ेगा । यदि इसी प्रकार लड़कों के भी लड़के हुए तो प्रत्येक को 
दो वीघे ही खेत मिलेगा। यदि कोई विशेष कानून न बनाया गया, 
तो खेत के टुकड़े इतने छोटे हो जायंगे कि उनपर व्यतिगत रूप से 
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खेती करना कठिन हो जायगा। देश के कुछ विद्येष भागों में और 
कुछ विशेष सम्प्रदायों (जेंसे मुसलमान) जिनमें छड़कियों को 
भी भूमि में हिस्सा दिया जाता हूँ, जमीन के टुकड़े और भी छोटे 
हो जाते है । इस प्रकार व्यक्तिगत खेती इस अल्पतम सीमा पर 
यहुंच गई है कि व्यक्तिगत खेती प्रायः असंभव है 

२. पहले वहुत लम्वे-चौड़े परिवार एक साथ मिलकर रहते 
थे। कई पुथ्तों तक छोग पचासों की संख्या में साथ रहते और साथ- 
साथ खेती करते थे। बड़ा परिवार सामाजिक प्रतिप्ठा का कारण 
था। विन्तु सामाजिक परिवतेन वो कारण बहुत-से लोगों का एक 
साथ मिलकर रहना कठिन हो गया है। इन कारणों से सम्मिलित 
परिवार टूटते जा रहे हैं । इसके अभाव में किसी-न-किसी प्रकार 
वी सहकारी खेती को उचित स्थान देना हो पड़ेगा। रूस में सती 
के बेन्द्रीकरण से कितनी कठिनाइयां आई हैं, उससे हम परिचित 
हो गये है । हमारे देश में महात्मा गांधी प्रारम्भ से ही विकेन्द्रीकरण 
को पक्ष में रहे है, अत: सहवगरी खेती ही एक ऐसा साधन है, जिससे 
सत्ता एवं घन वग विवेन्द्रीकरण हो सकता है । सहवागरी खेती से 
अपने सामाजिक विघटन की गति को कुछ हद तक रोका जा 
सकता है । 

४, सहकारी खेती से गांव के साधनों को सम्मिलित कर 
किसान इस योग्य हो सकते है कि उन्हें आवश्यक बीज, खाद, 
आजार और प्राविधिक सहायता के पूरे-पूरे साधन मिल जाय॑ 
ओर भूमि से अधिकाधिक पेंदावार मिल सके । 

एस प्रकार जिस तरह के सामाजिक एवं आधिक व्यवस्पा के 
निर्माण का लक्ष्य देश के सामने है. वह सहकारी खेती द्वारा ही 
प्राप्त किया जा सकता है। ये कुछ ऐसी परिस्पितिया हे, जिनके 
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अन्दर सहकारी खेती के अतिरिक्त दूसरा विकल्प देश के सामने 
नहीं रह जांता । इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी बातें भी हैं, सहकारी 
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खेती के अपने कुछ ऐसे लाभ भी हैं, जिनपर ध्यान देना आवश्यक 
हैँ । उनमें निम्नलिखित प्रमुख हँं-- 

१. सहकारी खेती में व्यक्तिगत साहस एवं उत्साह बिल्कुल 
समाप्त हो जायगा, यह अनिवार्य नहीं । यदि प्रत्येक व्यक्ति को 
अपने खेत के अनुसार ही पैदावार का हिस्सा मिलेगा, और खेत पर 
उसका ही अधिकार रहेगा तो उसकी उपज में उसकी दिलचस्पी ; 
रहना स्वाभाविक है । 
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२. आज प्रत्येक व्यक्ति ने इस तथ्य क्ू स्वाचाट्क्र लया 
है|कि कृषि के पुराने तरीके नई परिस्थितियों मे अपर्याप्ल हें, नये 
तरीकों को अपनाना आवश्यक हो गया है। किन्तु नये तरीकों को 
अलग-अलरूग किसान नहीं अपना सकते, क्योंकि न तो उनके पास 
स्वयं साधन है और न इतनी क्षमता कि वे साधन आसानी से उप- 
लब्घ हो सके । 

३. सरकार अथवा किसी भी एजेंसी के नए यह सम्भव 
नहीं है कि इस प्रकार प्रत्येक छोटे-छोटे खेत पर सहायता पहुंचा 
सके । सहकारी संघों को हर तरह की सहायता देना सम्भव हो 
सकेगा | अत: खेती अस्त-व्यस्त न होकर और जम जायगी । 

४. यह सम्भव हे कि कुछ स्वार्थी छोग इस मार्ग में बाधा 
डाले । विन्तु यदि सरकार एवं जनता चाहे तो इन स्वार्पी छोगों 
से आसानी से निवटा जा सकता है । 

५. हिसाव-किताब की व्यवस्था को सरल बनाया जा सकता 
है । यह भय कि इसमें बेईमानी या गवन आदि की ज्यादा 
सम्भावना रहेगी, ठीक नहीं । इस भय से सहवगरिता को नहीं 
छोड़ा जा सकता, समय के दौरान में प्रत्येक धर्म एवं,व्यवस्पा में 
बूराइयां घुस आती हैं। उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया जाता है । 
अधिकारियों के ऊपर नियंत्रण रखकर और जनता के अन्दर 
जागृति लावार इसे बहुत-कुछ दूर किया जा सकता है। 

६. सहवागरी खेती में अव्यवस्था के वारण उत्पादन-च्यय 
बढ़ने की शंका वी जाती हैँ । किन्तू साधारणतया उत्पादन छी 
शकाई जितनी ही छोटी होती है उतना ही उत्पादन-च्ब्यय मधिक 
होता है । उत्पादन की इवगई बड़ी होने पर, व्यवस्था आदि पर 
खर्च वगफी हो जाता है। इससे उत्पादन-ब्यय नी दस हो जाता है । 
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७. कृपि के अन्दर आज भी बेकारी से बहुत-से कृषव 
साल में वेकार रहते हैं, किन्तु वह बेकारी ऐसी होती हैँ कि वे 
अपनेको दूसरे उद्योग-धन्धों में नहीं लगा सकते । थोड़ा-बहुत खेती 
का भी काम लगा ही रहता हैं । किन्तु सहकारी खेती हो जानें पर 
वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर गृह-उद्योग-धन्धों में लग सकते हैं । 
हमारे देश में गृह-उद्योग-धन्धों का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। 
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सामूहिक श्रम द्वारा एक सड़क का निर्माण 
८. किसान के मोह की चर्चा आएदिन होती है और कहा 
जाता हैँ कि उसे अपनी भूमि से मुहब्बत होती है और वह उसे 
छोड़ना पसन्द नहीं करेगा । किन्तु यह मुहब्बत परिस्थिति से 
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करना चाहिए । 

सहकारी खेती की पूर्ण सफलता के लिए कुछ आवश्यक 
परिस्थितियां हें, जिनकी ओर भी ध्यान देना आवश्यक है । 

१. अधिकांश जनता को पूर्ण स्वीकृति) जबतक जनता 
किसी कार्यक्रम को नहीं स्वीकार करती, उसका चलना कठिन है । 
देश की सबसे प्रमुख एवं शक्तिशाली पार्टी कांग्रेस ने अपने नागपुर 
अधिवेशन में सहकारी खेती के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है । 
इसके बाद कम्युनिस्ट, प्रजासमाजवादी एवं समाजवादी सभी दलों 
ने सहकारी खेती पर जोर दिया है और इस कार्यक्रम में सहयोग 
देने का निश्चय प्रकट किया हैं। इससे देश की ८० प्रतिशत जनता 
'की स्वीकृति प्राप्त हो जाती हैं । इस वात का प्रयास करना है कि 
जो निर्णय राजनैतिक रूप से जागृत नेताओं ने स्वीकार किया हैं, 
उसे व्यापक समाज-शिक्षा द्वारा देश की समूची जनता का निर्णय 
वनाना है । 

२. सहकारिता की कार्य-प्रणाली के वारे में व्यापक शिक्षा 
देनी चाहिए, जिससे लोग उसके उद्देश्यों को पूर्ण रूप से समझ 
सके । 

३. सहकारिता के नियम व्यापक एवं सरल बनाने चाहिए, 
जिससे समय एवं परिस्थिति के अनुसार उसके अन्दर परिवर्तन 
किया जा सके। 

४. सरकारी नियंत्रण कम-से-कम रखा जाय | सहकारिता 
के मार्ग में से स्वार्थी वर्गों को निकाला जाय, जिससे उसका शुद्धि- 
करण हो सके । 

भूमि की अधिकतम सीमा राष्ट्रीय औसत के अनुसार रखी 
जाय । सवको भूमि मिल जाने पर जोतें इतनी छोटी होगी कि 
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अलूग-अलूग खेती करना कठिन होगा और लोग मिल-जुलकर 
खेती करना स्वयं पसंद करेंगे । 

७. सर्वप्रथम साधन अथवा सेवा-समित्तियों को प्रयोग के 
रूप में चलाया जाय एवं उनके सफल प्रयोग के पच्चात्‌ ही सह 
कारी कृषि प्रारम्भ की जाय। साधन या सेवा-सहकारिता 
में प्रत्येक गांव के प्रत्येक परिवार को सम्मिलित किया जाय, उसके 
वाद ही सहकारी खेती की चर्चा की जाय । सेवा-सहकारी 
समितियों के सच्चे अर्थ में जनता का आन्दोलन बन जाने के बाद 
सहकारी खेती का विकास बहुत ही सरल हो जायगा । 
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बहुत लोगों का मत है कि भारत में सहकारी आन्दोलन 
असफल रहा हैं। यह बात भले ही अक्षरश: ठीक न हो, परन्तु इतना 
तो अवश्य सही है कि पचास वर्ष के जीवन में सहकारी आन्दोलन ने 
उतनी सफलता नहीं प्राप्त की, जितनी आशा की जाती थी । 
साधारणत: लोगों का कथन है कि विभागीय सहकारी कर्मचारी 
मनमानी करते हैं, सोसायटी के कामों में दिलचस्पी नहीं लेते, 
सभाओं में वरावर सम्मिलित नहीं होते, सोसायटी में सदस्यों को 
हिसाव समझाया नहीं जाता, मुनाफा नहीं बंटता इत्यादि । इसके 
अलावा कहीं-कहींपर वेईमानी किये जाने की भी शिकायत होती 
है। साधारणतया लोग इसके लिए विभागीय कर्मचारियों को दोषी 
ठहराते हैं । विभागीय कर्मचारियों का कहना हैं कि इन कमियों 
की जिम्मेदारी सदस्यों और पंचों की हैं। अगर वे दिलूचस्पी लें तो 
यह गड़वड़ियां न हों । उनका यह भी कहना हैं कि समितियों के 
कार्य-संचालन में वे अपने कत्तंव्य से ज्यादा कार्य करते हैं, अगर वे 
न करें तो जो कार्य होता है वह भी न हो। समस्या गम्भीर है। एक 
की जिम्मेदारी हैँ मगर कार्य नहीं करता, दूसरा करता हैं मगर 
जिम्मेदारी नहीं मानता। ऐसी दशा में स्पष्ट हैँ कि कार्य अच्छा 
नहीं होता और असफलता की जिम्मेदारी कमेंचारी और सदस्य 
एक-दूसरे पर थोपते हें। अगर इस परिस्थिति का विस्तार से ' 
अध्ययन किया जाय तो एक वात स्पष्ट होगी और वह है, सदस्यों, 
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पंचों और कमंचारियों में सहकारी शिक्षा और अपने-अपने 
कत्तंव्यों की जानकारी की कमी | 

अभी तक सहकारी समिति के पंचों और सदस्यों को सहकारी 
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शजक्षा में बहने भी पोछे नहों है 


शिक्षा देने वा कोई विशेष प्रयान नहीं किया जाता था। समितियों 


में जब सभाएं होती थी उस समय उन्हें जवब्य झाष्ट शिक्षा देने दा 


नियम सता जे क्तल्ज्त व्पर्दा (जल कनर प्रानक उप प्खतद त्र्णा गयी 
लियम रहा ह₹, परन्‍्ते पह बनन व्यदानएद हग न बता त हम जशा कह । 
न कि न 


८८ . सहकारी समाज 


अधिकांश सदस्यों और पंचों को यह नहीं मालूम होता कि समिति 
किसकी है, कौन उसका मालिक हैं, कौन उसे चलायेगा ? समिति 
के कुछ सदस्य और पंच यह भी नहीं जानते कि अगर समिति 
की सभाएं न की जाय॑ या सभाओं में सम्मिलित न हुआ जाय, 
या समिति से कर्ज लेकर उसे वापस न किया जाय तो किसकी 
हानि है ? इन सभी प्रइनों की ठीक जानकारी सदस्यों को नहीं 
होती । और वे अज्ञान के कारण दिलचस्पी नहीं लेते । कभी-कभी 
कुछ छोग समिति का कर्ज वापस नहीं करते और फिर अपनी 
हानि स्वयं करते हें ? अभी तक विभिन्न राज्य-सरकारों की ओर 
से विभाग के कर्मचारियों को शिक्षा देने का कार्य अवश्य होता था। 
यह शिक्षण-कार्य कुछ महीनों का होता था, जिसमें विभाग के 
कर्मचारियों को सहकारिता के वारे में शिक्षा दी जाती थी । ऐसा 
होने से विभाग के कर्मचारी जो केवल निगरानी, निरीक्षण और 
पथप्रदशन के लिए होते आये हैँ, सहकारिता के महत्व को समझते 
थे और सारा कार्य स्वयं करने का प्रयास करते थे। परन्तु सदस्य 
जिनकी अपनी समिति होती है और जो स्वयं उसके हानि 
और लाभ के जिम्मेदार होते हैँ, उसके वारे में बहुत कम समझते 
ह। 

लगभग पांच वर्ष हुए अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण-पर्यवेक्षण 
समिति (आल इण्डिया रूरल क्रेडिट कमेटी )ने सिफारिश की है 
कि यदि सहकारी संगठन को आन्दोलन का रूप देना हैँ तो समस्त 
गरसरकारी सहकारी कार्यकर्ताओं को सहकारी शिक्षा देने का 
तुरन्त प्रवन्ध किया जाय । यह सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकृत 
हो चुकी है । सहकारिता के आधार पर किसी भी योजना को 
प्रारम्भ करने के पूर्व यह बहुत आवद्यक माना गया है कि जिनके 
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वीच में उस योजना को चाल्यू करना है उनको सहकारी ढंग पर 
काम करने के सिद्धांत, प्रवन्ध करने की विधि और साधन इकट्ठा 
करने के तरीकों से ही बता दिया जाय ताकि वे अपने पैरों पर घीछ 
खड़े हो सरकें। विकास अन्वेषणालय, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत 
नौरंगा सहकारी संघ, कानपुर में पहले-पहल सदस्यों के नियमित 
शिक्षण की योजना चलाई गई। इसमें एक कर्नडियन विधेपज्ञ और 
कुछ भारतीय अधिकारियों ने भाग लिया । इसके बाद अखिल 
भारतीय सहकारी संघ, नई दिल्‍ली ने सहकारी शिक्षा देसे के स्टिए 
प्रशिक्षकों का प्रबन्ध किया । सदस्यों को सिन्न-सिन्न दिलचस्प 
तरीबों से थिक्षा देने की ट्रेनिय का प्रवन्ध सन्‌ १०५७ में दिल्‍ली 
के समीप एक गांव में किया गया । इसके बाद सामृदायिवा विकास 
योजना और राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्डों में गैेर-सरतगरी सहयों- 
गियों के प्रशिक्षण की योजना चलाई गई। आशा है कि अगले एूएः 
वर्षों में ऐसे प्रशिक्षण-वन्द्र देश वो समस्त जिल्यों मे आरग्न हो 
जायंगे । 

सहकारी शिक्षा होने के लिए आन्दोलन के वार्यकर्ताशों को 
तीन श्लेणी में बांट दिया गया है। प्रत्येक श्रेणी के व्यक्तियों छी 
जिम्मेदारी, योग्यता व कत्तंव्य के आधार पर उनका पाद्यशम 
निर्धारित कर दिया गया है-- 

(१) प्राग्मरी सहवारी समितियों के अदेलनिक पदा- 
धिकारी, जैसे सरपच, मत्री आदि के लिए--ट्रेनिग ६छृह सप्ताह 
चलती है और प्रत्येक ट्रेनिंग शिविर में कमनसे-क्मम दीस 
पदाधिवारी प्रशिक्षित किये जाते है । 

(२) पंच, खजांची और सचालटको को उनके क्चंब्य, शशि 


+ ६ >> ऊः 
कार थे उसरदायित्द की शिक्षा देने बा लिए--प्रशिक्षार एफ 
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सप्ताह चलता हैं । इसमें भी एक बार में बीस पदाधिकारी होते 
हैं । 

(३) सदस्यों व गैर-सदस्यों को---सहकारी विकास-योजना 
--उससे आथिक दशा में सुधार तथा उसके साधारण लाभ का 
प्रशिक्षण देने के लिए--यह शिविर तीन दिन तक चलता है 
और एक वार में लगभग तीस-चालीस व्यवित प्रशिक्षित होते हैं । 

अखिल भारतीय सहकारी संघ, नई दिलली--यह कई 
केन्द्रों पर राज्य-सहकारी संघों के द्वारा प्रशिक्षण चालू करता 
है। अखिल भारतीय सहकारी संघ सुझाव देता है, रास्ता बतछाता 
है और शिक्षण साधनों द्वारा उसमें सहायता देता है। राज्य- 
: सहकारी संघ प्रशासन, देखभाल की जिम्मेदारी रखता हैं । 
जिले के स्तर पर राज्य-संघ इस योजना को जिला सहकारी 
संघों द्वारा चालू करता हैँ । इस योजना के अन्तर्गत अधिक-से- 
अधिक केन्द्र छोटे-छोटे क्षेत्रों में स्थान-स्थान पर खुलेंगे, ताकि 
किसान भाइयों को दूर तक जाने का कष्ट न हो, समय बेकार 
नप्ट न हो और अधिक-से-अधिक कार्यकर्ता ट्रेनिंग पाकर 
आन्दोलन को शीघ्र आगे वढ़ा सकें । जहां कहीं जिला-सहकारी 
संघ नहीं हें वबहांपर काम-चलाऊ समिति बनाकर प्रशिक्षण का 
कार्य चलाया जायगा । इसके अतिरिक्त समय-समय पर सामू- 
हिंक वेठकें, विचार-गोष्ठियां, दृश्य-दर्शन, ग्रीप्म-शिविर और 
सामूहिक विवादों का संगठन होता रहेगा, जिससे शिक्षण की 
बातों का अनुसरण हो सके | इन विक्षण केन्द्रों में दृश्य-श्रव्य 
साधनों---जैसे रेडियो, ग्रामोफोन, फिल्म, फिल्म स्लाइड, पलैनेल 
ग्राफ, फिलप बुक आदि साथनों का प्रयोग होगा और जिला- 
सहकारी संघ उनकी पूर्ति में पूरी सहायता देगा । 
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सहकारी शिक्षा की एक दूसरी योजना केन्द्रीय समिति ने भारत 
सरकार और रिजर्व बेंक आफ इंडिया के सहयोग से विभिन्न स्तर के 
सहकारी विभाग के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए बनाई हे । इस 
योजना के अंतर्गत पूना जिले में अखिल भारतीय सहकारी शिक्षण 
केन्द्र स्थापित किया गया है, जहांपर ऊंचे स्तर के कर्मचारियों 
दी ट्रेनिंग होती है। इसके अतिरिक्‍त पांच लेत्रीय और आट 
ब्लावा स्तरीय शिक्षण केन्द्र सहकारी कर्मचास्यों के प्रशिक्षण के 
किए खोले गये है। विभिन्न राज्यों में साधारण स्तर के कर्मचारियों 
के शिक्षण के लिए और भी शिक्षण-केद्र खोले जा रहे # । इन 
शिक्षण-केन्द्रों में क्य-विक्रय सहकारी समितियों और भमि-प्रदन्‍्धर 
समितियों के बारे में भी शिक्षा दी जायगी। यह शिक्षा इस उद्ेग्य से 
है कि सहकारी विभाग के कर्मचारियों को आज की विशिन्न प्ररगर 
बी सहकारी समितियों की कार्य-प्रणाल्ली के बारे मे पूरी जानकारी 
हो जाय । 

उत्तर प्रदेश में जिला इटावा के भाग्यनगर ब्लाक में दिसस्दर 
१०९५४ में सहकारी समितियों की तत्कालीन स्पिति से अदगत 
होने और शिक्षा-कार्य के लिए एक आधार स्थापित दारने हो लिए 
एया जांच की गई। यह जांच पूछताछ तथा व्यवितगत सम्पर्दी के 
आधार पर हुई और भाग्यनगर संघ के अतर्गत सभी समितियों 
या तिहाई सदस्यों से पूछताछ करके की गई थी। इससे प्रक्धति- 
सम्बन्धी प्रस्न भी पूछे गये थे। इस सर्दे्ण से यह ज्ञात हशा कि 
सदस्यों वी अपनी समिति के बारे में. उसके उद्देश्य भोर हार्प 
संचालन के बारे में बहटत कम जानकारी थी। यह भी क्ात हआा दि 


>> बल ०» 3. ०४०. ४६ 
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समितियों में सहकारी सदस्य-योजना का कार्य आरम्भ किया 
गया। इस योजना के अंतर्गत संघ के संचालकों, विकास-अधि- 
कारियों, ग्राम-सेवकों और अन्य कर्मचारियों के सहयोग से दो दिन 
के शिक्षण-शिविर चलाये गए । गांवों में सभाएं की गईं, सहकारी 
सम्मेलन किये गए और ज्यादा-से-ज्यादा प्रचार किया गया । इस 
प्रशिक्षण के उपरान्त जांच द्वारा यह पता चला कि सदस्यों में सह- 
कारी शिक्षा का ज्ञान बढ़ा, उनकी कमियां दूर हुई और आपस के 
सम्बन्ध ठीक हुए। इससे सदस्यों का सहयोग बढ़ा और गैरसदस्यों में 
भी उत्साह पैदा हुआ। इस प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि अभी सदस्यों 
के बीच सहकारी शिक्षा की काफी कमी है और सच्चाई और लगन 
से इस ओर कार्य होने से उनकी कमियां दूर हो सकती हैं और 
समितियां लाभदायक वन सकती हैं । 

आज आम जनता में सहकारिता की जानकारी बहुत कम है, 
जिसके कारण लोगों में सहकारिता के सम्बन्ध में बहुत-से भ्रम 
हैं । अपने आथिक और सामाजिक जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं 
है, जिसमें सहकारिता के द्वारा लाभ नहीं उठाया जा सकता, परन्तु 
इसकी सफलता, विकास, सुदृढ़ता एवं स्थायित्व इस वात पर 
निर्भर करेगा कि सहकारिता की भावना कहांतक लोगों के हृदय 
में प्रवेश कर चुकी हैं । सहकारिता हमारे जीवन का एक आव- 
इयक अंग हे । आज के युग में इसका सहारा लिये बिना अधिकांश 
लोगों का आगे बढ़ना कठिन हैं । इसलिए यह आवश्यक-सा प्रतीत 
होता हू कि देश में स्कूलों, कालिजों, विश्वविद्यालयों में सहकारिता 
के बारे में शिक्षा दी जाय । जब यह शिक्षा वचपन से ही दी जाने 
लगेगी तभी वास्तव में यह हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग 
हो सकेगी । 
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सहकारिता की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि 
हमारे चारों ओर सहकारिता का जाल बिछा हो। स्कूलों में, 
बाजारों में, और मुख्य-मुख्य स्थानों में जब हम सहकारी समि- 
तियों को चलते देखेंगे तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में विना पड़े 
नहीं रह सकेगा । यह तभी सम्भव होगा जब जनता और सरकार 
इस ओर अधिक ध्यान देगी और अधिक-से-अधिक संख्या में सह- 
कारी समितियां वनाने के लिए लोग प्रयास करेंगे। अगर हमारे 
सामने अपनी कठिनाइयों का हल करने में सहकारिता का मार्ग 
सहायक हो तो शीघ्य ही हमारा व्यक्तिवादी समाज सहकारी 
समाज वन सकता है । 

बहुत-से लोगों में यह भ्रम है कि सहकारिता केवल कारो- 
वारी संस्था है, जिसका उद्देश्य अधिक-से-अधिक मुनाफा कमाकर 
सदस्यों की आ्थिक उन्नति करना है! यह वात सर्वथा निर्मल है। 
सहकारिता का उद्देश्य सेवा करना हैं न कि मुनाफा कमाना । यह 
बात तभी लोगों की समझ में आ सकती है जब अधिकांश समि- 
तियां ऐसे कार्यक्रमों को अपनायें, जिससे सदस्यों की अधिक-से- 
अधिक सेवा हो सके । बहुत-से देशों में सहकारी समितियां स्कूल, 
और अस्पताल तथा अन्य सेवा-संस्थाएं चलाती हैं । ऐसे कार्यों से 
लोगों की सुविधाएं बढ़ती हैं, उनकी सेवा होती है, आन्दोलन को 
एक नैतिक वल मिलता है और सहकारी आन्दोलन तेजी से व्यापक 
बनता जाता है । 

हमारे समाज में अवतक व्यक्तियत सम्पत्ति और एकान्त- 
वादी जीवन की बड़ी मान्यता रही है । इस धारा में उचित मोड़ 
देने के लिए सहकारी शिक्षा का सामाजिक जीवन के हर स्तर 
पर व्यापक प्रसार करना होगा। युग-युग की मान्यताओं को बदलने 


सहकारी शिक्षा ९५ 


में समय लग सकता है, पर उचित संगठन, शिक्षण और कार्य- 
संचालन से ऐसा अनुकूल वातावरण बनाया जा सकता है, जिससे 
सहकारिता का आदर्श एक-एक पुरुष, महिला और बच्चे के मन 
में पूरी तरह बेंठ जाय । 

इस शिक्षा के लिए सफलताओं और असफलताओं की प्रत्यक्ष 
कहानी के आधार पर चर्चा होनी चाहिए। प्रत्येक सदस्य शिक्षार्थी 
को अपने अनुभवों, कठिनाइयों और सुझावों को रखने का अवसर 
मिलना चाहिए। तभी सदस्य-शिक्षा की योजना पूर्णतः उत्साह- 
वर्धक और लाभप्रद सिद्ध होगी । 

सदस्यों और पंचों की शिक्षा की एक प्रस्तावित योजना 
निम्नलिखित है-- 

(अ) तीन दिन का सदस्य-शिक्षा-पाठ्यक्रम 

१. सहकारिता के सिद्धान्त--काम करने के उसूल । 

२. बाइलाज या नियमावली---सदस्य वनना, निकलना, 
हिस्सा-जिम्मेदारी । 

३. सदस्यों के अधिकार, कतंव्य और जिम्मेदारियां, बैठकें, 
चुनाव, दलवन्दी से अलग रहना । 

४. कर्ज कंसे मिलते हैँ, किस काम के लिए मिलते हें, दूसरे 
काम में खर्च करने से नुकसान क्या है ? देहाती महाजन .और 
समिति के लेन-देन में अन्तर क्या हैँ ? दूसरे के नाम प्रोनोट बना- 
कर कर्ज लेने से क्‍या हानि है ? 

५. पदाधिकारी किसे कहते हैं, उनका समिति के सदस्य एवं 
पंचों से क्या संवंध हैँ। पंचायत को उनमें कहांतक विश्वास करना 
चाहिए । उनके अधिकार क्या हैं ? 

६. सदस्यों को इमानदार व सच्चा क्‍यों होना चाहिए । उन्हें 
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वैतनिक व अवेतनिक कमंकारियों से अनुचित लछाभ क्‍यों नहीं 
उठाना चाहिए । 

७. उन्हें अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। 

८. उन्हें बिना पढ़े, समझे-वूझे आंख मूंदकर जहां कहीं 
दस्तखत क्‍यों न कर देने चाहिए ? 
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सहकारी केंद्रों के लिए ईटें तंय(र हो रही हैँ 


(आ) पंचों का एक सप्ताह का शिविर पाठ्यक्रम 
१. सहकारिता के सिद्धान्त । 
वेंठकों का महत्व | विभिन्न वेठकों के अधिकार और 
कत्तंव्य, प्रस्तावों का महत्व, पास प्रस्ताव के अनुसार काम करना । 
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३. कर्ज कैसे मंजूर किये जाते हैं ? ऋण लौटाने की शक्ति 
को निश्चित करने के नियम । 

४. समिति के कार्य करने के तरीके । 

५. हिसाव के रजिस्टर और नक्शों का विवरण । 

६. पंचों के अधिकार, कत्तेव्य व जिम्मेदारियां, तहवील 
अमानत, एवं वापसी के कर्जे की जांच । 

७. बेंक पासबुक तथा चैक बुक की जांच। 

८. पंचों द्वारा समिति के कामों में दिलूचस्पी लेने से लाभ 
और उदासीनता से हानियां । 


११: 
सहकारिता-आन्दोलन व्यापक केसे हो ? 


सहकारिता-आन्दोलन की तरफ आजकल हरएक वर्ग का 
ध्यान लगा हुआ है| देश की आथिक समस्याओं का हल इस 
आन्दोलन की सफलता पर विशेष रूप से निर्भर है। 

हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का आधार कृषि है । अतः 
सहकारिता का उसमें महत्वपूर्ण स्थान हैं । सहकारिता के व्यापक 
प्रसार की योजनाएं भी हमारी पंचवर्षीय आयोजना में सम्मिलित 
हैँ और द्वितीय आयोजना के वाद भारत का हरएक गांव और 
सम्भवत: हरएक परिवार इस आन्दोलन के अंतर्गत आ जायगा। 
किन्तु समस्या आन्दोलन के प्रसार की नहीं, वल्कि यह है कि इसे 
एक जनप्रिय आन्दोलन केसे वनाया जाय और इसे सुदृढ़ कंसे 
किया जाय ? अधिकांश निराशावादी विचारक एवं विद्वान आ- 
लोचक इस आन्दोलन की सफलता के वारे में संदेह करते हैं । वे 
आन्दोलन की प्रगति को या उसके विकास की समस्याओं को सदा 
सहानुभूति से नहीं देखते । ऐसे लोग जाने या अनजाने ही पूंजीवादी 
अर्थ-व्यवस्था के समर्थक वनते हैं । समाजवादी विचारधारा के 
लोग सहकारिता-आन्दोलन की सफलता और क्रमिक विकास के 
प्रति पूर्ण विश्वास रखते हैं और यही उचित भी हैं । कोई कारण 
नहीं कि यदि संसार के अन्य देशों में सहकारिता-आन्दोलन सफरलू 
हो सकता हूँ और उसमें वांछित प्रगति हो सकती हैं तो भारत में 
ही वह असफल हो जाय । इतनी उज्ज्वल संभावनाओं के वावजूद 
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भी क्‍यों सहकारिता-आंदोलन आजतक उतनी प्रगति नहीं कर 
सका, जितना उसे करना चाहिए था ? किस प्रकार उसे व्यापक 
और लोकप्रिय आन्दोलन बनाया जा सकता है और किस प्रकार 
आज इस आन्दोलन के प्रति समाज के अधिकतर लोगों में जो 
असंतोष फैला हुआ हैं, उसको दूरकर इसमें एक आग फूंकी जा 
सकती है, और इसे जनता का आन्दोलन बनाया जा सकता है । 

सहकारिता का कार्यक्रम देश में सन्‌ १९०४ से सरकारी 
कार्यक्रम के रूप में आरम्भ हुआ। तबसे इसे जनता का आन्दोलन 
बनाने के लिए सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, 
जिससे इतनी लम्बी अवधि में भी यह आन्दोलन सुदृढ़ और छोक- 
प्रिय नहीं हो पाया। सन्‌ १९३७ में पहली बार जब प्रान्तों में 
कांग्रेस-सरकारें बनीं और सहकारिता प्रान्तीय विषय के रूप 
में उनके हाथों में आई तो इसकी प्रगति के लिए प्रयास किये गए। 
किन्तु थोड़े ही दिनों के बाद उन सरकारों ने त्यागपत्र दे दिया और 
इस विषय की अधिकांश योजनाएं कार्यान्वित नहीं हो सकीं । 
इस प्रकार स्वतंत्रता-प्राप्ति के समय तक यह आन्दोलन शिथिल 
अवस्था में ही रहा । 

सहकारिता-आन्दोलन की अवतक की असफलता के कुछ 
विशेष कारण है । इसपर विचार कर लेने से हमें इस आन्दोलन को 
फिर से संगठित करने में काफी सहायता मिलेगी । 

(१) स्वतंत्रता के पूर्व यह आन्दोलन सरकारी कार्यक्रम 
के रूप में चलता रहा और इसे प्रजातान्त्रिक और जन-आन्दोलन 
का रूप देने का प्रयास नहीं किया गया । इस विभाग के प्रति भी 
जनता का दृष्टिकोण ऐसा ही बना रहा जैसा अन्य सरकारी 
विभागों के प्रति था । यह आन्दोलन एक सरकारी विभाग होकर 
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रह गया और जनता के हृदय को अपनी ओर आक्ृष्ट न कर सका । 

(२) ज्यों-ज्यों यह कार्यक्रम विस्तार पाता गया, इसमें कुछ 
दोप भी बढ़ते गये | बहुत-सी नई समितियां शीघ्रता से बिना लोगों 
को सहकारी शिक्षा दिये ही संगठित की गईं । विना सहकारी 
शिक्षा के ज्ञान के तथा स्वेच्छा से जनता द्वारा इनकी मांग न होने 
से वे समितियां सुसंगठित और सुदृढ़ नहीं हो सकीं । 

(३) सदस्यों को ऋण पूरी जांच-पड़ताल एवं हैसियत का 
ध्यान खखे बिना दे दिये गए और उसकी वसूली पर भी ध्यान 
नहीं दिया गया । फलत: बकाया बढ़ने लगा और समितियां धीरे- 
धीरे टूटने लगी । 

(४) कुछ समितियों में अपरिमित दायित्व होने के कारण 
जिन लोगों ने ऋण नहीं लिया था, उन्हें भी रुपया देना पड़ा । फलत: 
आन्दोलन की लोकप्रियता समाप्त हो गई । 

(५) समितियों ने केवल ऋण-वितरण का ही कार्य किया । 
सदस्यों की अन्य आवश्यकताओं को पूर्ति इनसे नहीं हो सकी, 
इसलिए इसमें अधिक-से-अधिक लोग शामिल नहीं हो सके । इन 
समितियों के केवल ऋण लेनेवाले छोग ही शामिल हुए और इस 
तरह आन्दोलन सब्वव्यापी नहीं वन सका । 

(६) १९२९-३० की विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी का प्रभाव 
भारत पर भी पड़ा और किसानों की आथिक दशा निरन्तर 
शोचनीय होने लूगी, जिसके फलस्वरूप आन्दोलन को गहरा धक्का 
लछगा। 

(७) किसानों की आधथिक उन्नति के लिए १९३८-३९ में 
क्रय-विक्रय का कार्य प्रारम्भ किया गया और ग्रामीण स्तर पर 
ग्राम-बेंकों द्वारा उनकी पैदावार की विक्री का समुचित प्रवन्ध करने 
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के अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर पर क्रय-विक्रय संघ भी स्थापित करने 
की योजना प्रारम्भ हुई। किन्तु युद्धकालीन कन्ट्रोलों ने सहकारी 
क्रय-विक्रय को गहरा धक्का पहुंचाया । 

(८) १९४८ में कांग्रेस-सरकार ने राज्य में अधिकांश 
नियंत्रित वस्तुओं का वितरण कार्य सहकारी समितियों को सौंप 
दिया, जिसके परिणाम-स्वरूप सहकारी उपभोक्‍ता आन्दोलन ने 
भी बड़ी तीत्र गति से उन्नति की । परल्तु नियंत्रण के हट जाने पर 
प्रदेश के सहकारी आन्दोलन को नये संकट का सामना करना 
पड़ा। नियंत्रित वस्तुओं एवं राशन के वितरण-कार्य में सहकारी 
समितियों की पूजी तथा शक्ति लग गईं थी, जिसके कारण ऋण 
व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई । 

(९) इस आन्दोलन का मुख्य कार्यक्रम ऋण का वितरण 
ही रहा है, परन्तु ऋण सदस्यों को उनकी आवश्यकतानुसार नहीं 
दिया गया । अधिक-से-अधिक ४०० रुपया एक सदस्य को दिया 
गया और अपर्याप्त ऋण मिलने के कारण सदस्यों को अपनी आ- 
वद्यकता पूरति के लिए महाजनों के पास जाना पड़ा और इस प्रकार 
इस आन्दोलन का मुख्य ध्येय सदस्यों को महाजनों के पंजे से 
निकालना भी पूर्ण न हो सका । 

(१०) सदस्यों को ऋण देने की व्यवस्था पेचीदी हैं । कर्जा- 
दरख्वास्त वनाने और सदस्यों में सहकारी ज्ञान न होने के कारण 
और सहकारी सुपरवाइज़र का प्रभुत्व होने के कारण ऋण मिलने 
में बहुत समय लगता है । सदस्यों को जिस समय ऋण की आ- 
वश्यकता होती हैँ उस समय ऋण नहीं मिल पाता और उन्हें अपनी 
आवश्यकता-पूर्ति के लिए महाजन के पास जाना पड़ता है । जब 
उन्हें सहकारी समितियों से ऋण मिलता है, उसे सदस्य अपनी कृषि 
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की पैदावार बढ़ाने में नहीं लगाते और वह धन व्यथ खर्च हो जाता 
है। 

(११) इस समय तक सहकारी समितियों में कर्जा-दर- 
ख्वास्त बनाने का जो तरीका रहा है, उसके कारण कुछ लोग इच्छा 
होते हुए भी सहकारी समितियों के सदस्य नहीं बन पाये । सामा- 
जिक बन्धनों और मान-मर्यादा के भय से ऋण की आवश्यकता 
होते हुए भी कुछ लोगों ने सहकारी समितियों का सदस्य बन इन 
समितियों से ऋण लेना उचित नहीं समझा । महाजनों से ऋण 
लेकर वे उनके ही पंजे में फंसते रहे । 





अपनो आवश्यकता को आप पूर्ति 


(१२) सहकारी सदस्यों को तो सहकारी शिक्षा का ज्ञान 
नाममात्र के लिए ही दिया गया। इसके साथ-साथ सहकारी निरी- 
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क्षक व सहकारी सुपरवाइजरों को भी प्रशिक्षण पर्याप्त मात्रा में 
नहीं दिया गया। इस अपर्याप्त ज्ञान के कारण वे लोग सनन्‍्तोषजनक 
कार्य नहीं कर पाये | इसके अतिरिक्त बहुत-से कर्मचारियों में स्वयं 
ग्रामीण जनता के प्रति अनादर का भाव और सहकारी आन्दोलन 
के प्रति अविश्वास है। इससे वे पूरे उत्साह से इसमें जुट नहीं पाते । 

(१३) सरकार द्वारा दूसरे अनुदान एवं ऋण इत्यादि दूसरे 
विभागों के द्वारा दिये गए, जिसके कारण जनता के हृदय में यह 
आन्दोलन आकर्षक न बन सका । 

(१४) सदस्यों को सहकारी ज्ञान न होने के कारण कुछ 
सहकारी सुपरवाइजर अपना प्रभुत्व जमाये रखते हैं और कुछ 
स्वार्थी सदस्यों के साथ मिलकर समिति में मनमाना भ्रष्टाचार 
फँलाते हैं । 

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है 
कि सहकारिता-आन्दोलन असफल नहीं रहा, वल्कि उसने वांछित 
सफलता एवं प्रगति नहीं प्राप्त की, जो परिस्थितियों और कारणों 
को देखते हुए स्वाभाविक हैं । फिर भी, सहकारिता का भविष्य 
उज्ज्वल हैँ तथा आशज्ञाओं एवं सम्भावनाओं से पूर्ण हैं । इसके अति- 
रिक्त लोकतंत्रात्मक शासन-प्रणाली के द्वारा भारत में जो लोक- 
कल्याणकारी राज्य एवं समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य 
निर्धारित किया गया है, उसकी पूर्ति में पंचायत एवं सहकारी 
समिति जैसी जनता की अपनी संस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान है । 
देश में आर्थिक एवं औद्योगिक क्रान्ति भी सहकारिता-आन्दोलन 
के द्वारा ही सम्भव है। इसके द्वारा ही पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था को 
समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित किया जा सकेगा, 
जो नवीन समाज की रचना के लिए अनिवार्य है। अत: सहकारिता 
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के अस्तित्व, उसकी महत्ता और उपादेयता से इन्कार नहीं किया 
जा सकता । 

अब प्रश्न केवल यह है कि सहकारिता-आन्दोलन को कंसे 
अधिक व्यापक, लोकप्रिय, सुदृढ़ एवं उपयोगी बनाया जाय। 
इसके लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हें : 

(१) सहकारिता की पूर्ण सफलता के लिए सदस्यों को 
सहकारी शिक्षा देना बहुत आवश्यक हैं। सदस्यों को और 
मंत्री, खजांची तथा सरपंच आदि को समय-समय पर शिविरों 
का आयोजन कर सहकारी ज्ञान दिया जाय। सदस्यों एवं ग्रामीणों 
को अनेक श्रव्य-दृश्य साधनों से सहकारिता की शिक्षा दी जाय । 
इसके प्रचार एवं प्रसार के लिए विकास-खंडों में अपेक्षित धन की 
व्यवस्था आवश्यक है । 

(२) केन्द्रीय और राज्य-सरकारों द्वारा लोगों को जो भी 
अनुदान, सहायता और तकावी, ऋण आदि दिये जाते हैं वे सब 
सहकारी समितियों के द्वारा दिये जाय॑ । कुटीर-उद्योग-धंधों का 
कार्यक्रम भी इन्हीं समितियों द्वारा संचालित हो । 

(३) सहकारी समितियों की नियमावली में कुछ आवश्यक 
परिवर्तन किये जायं॑ जिससे कि हरएक परिवार उसका सदस्य 
बन सके और उससे लाभान्वित हो सके । 

(४) विभाग के अन्तर्गत ग्राम-स्तरीय कर्मचारियों (सह- 
कारी सुपरवाइज्जरों) की संख्या में वृद्धि भी आवश्यक है, जिससे 
लोगों को पर्याप्त निर्देशन मिल सके । इन कर्मचारियों को पर्याप्त 
प्रशिक्षण भी दिया जाना आवश्यक है । 

(५) सहकारी समित्तियों के संगठन के लक्ष्य इस प्रकार 
निर्धारित होने चाहिए कि बिना पर्याप्त शिक्षा दिये समितियों का 
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जल्दी में संगठन न किया जाय । । 

(६) सहकारी समितियों का कारवार, जेसे उपभोक्‍ता 
भंडार, या खाद, वीज, औजार आदि की पूर्ति का प्रवन्ध इस तरह 
होना चाहिए कि सहकारी समितियों की चीज बाजार से महंगी 
न हो। उनके प्रवन्ध को व्यवस्थित करने से कुछ कारबार में 
आर्थिक लाभ हो और सदस्यों को समय से अपने लगाये हुए धन 
का उचित व्यय और लाभांश मिलता रहे । 

(७) सहकारी कर्मचारियों का चुनाव व उनके कार्य का 
निरीक्षण अधिकांश में स्थानीय समितियों या संघों के सरपंच, 
पंच और सदस्य करें। इसके सम्बन्ध में उन्हें उचित शिक्षा दी 
जाय, ताकि वे अपनी जिम्मेदारी ढंग से संभाल सकें | 

(८) जहां किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई शिकायत हो 
तो कड़ी कार्यवाही की जाय | धन के गवन में जेल भेजना उतना 
उचित दण्ड नहीं जितना धन-राशि वसूल कर लेना । तबादले से 
बुरे अधिकारी दूसरे क्षेत्र में जाकर अपनी बुराई फंलाते हैं । उससे 
छद्यासन की कोई समस्या हल नहीं होती । 

(९) अच्छे कर्मचारियों को किये हुए व्यवसाय पर कुछ 
(जमा हुए) वोनस या लछाभांश दारा प्रोत्साहन देना चाहिए । 
उन्हें ग्राहकों या सदस्यों के साथ बहुत नम्नरता और शिष्टाचार का 
व्यवहार करना चाहिए | उनका वेतन उचित होना चाहिए, ताकि 
उनका उत्साह वना रहे। कर्मचारियों का नैतिक विश्वास 
आन्दोलन के लिए सबसे अधिक आवश्यक है । 

(१०) कमंचारियों के चुनाव में सेवा-भावनावाले छोगों 

को प्राथमिकता देनी चाहिए । इनमें गांव में काम करने की लगन 
व रुचि होनी चाहिए 
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(११) सहकारी समितियों या संघों के सदस्यों, पंचों और 
पदाधिकारियों को सच्चे अर्थ में अपनी समिति या संघ के चलाने 
की पूरी जिम्मेदारी दी जाय । उन्हें केवल आवश्यकता के अनुसार 
प्राविधिक सहायता दी जाय, क्योंकि बिना अधिकार के कत्तेंव्य 
के पालन में उत्साह नहीं होता । 


। 
एक सफल सहकारी समिति 


पूर्वी-उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में कुद्दू पुर नाम का एक 
प्रगतिशील गांव है। जौनपुर शहर से ऊगभग तीन मील दक्षिण- 
परदिचम की ओर यह गांव स्थित है। इस गांव में सभी जातियों के 
लोग रहते हैं, परन्तु अधिकतर क्षत्रियों का विशेष प्रभाव है । 
शहर के निकट होने के कारण शिक्षा का यहां अच्छा प्रचार है । 
लोग खेती व वाग़वानी करते हें | चमेली के फूल के बाग़ और 
परवल तथा मक्‍के की खेती-वाड़ी से कुछ लोगों को अच्छी आमदनी 
हो ज़ाती है । पर अधिकतर हरिजन और पिछड़ी जातियों के लोग 
गरीब हैं । कुद्दू पुर में एक आदर्ण सहकारी समिति है । 

इस सोसायटी का प्रारंभ स्वर्गीय ठा० तिलकधारीसिह ने 
किया था, जो उस समय कोआपरेटिव सोसाइटीज के इन्सपेक्टर 
थे। 

इस समिति की रजिस्ट्रो सन्‌ १९०७ व १९०८ ई० में हुईं 
थी । यह समिति पहले कुद्दू पुर, इस्मेंला, इलिमपुर, वरईतारा, 
जयरामपट्टी तथा कादीपुर क्षेत्र में कार्य करती थी, परन्तु बहुत- 
सी सोसायटियों के खुलने के कारण अब इसकी सीमा संकुचित 
हो गई हैं अर्थात्‌ अब यह केवल कुद्द पुर के ही क्षेत्र में कार्य कर 
रही है। 

प्रारम्भिक काल में यह सोसायटी १४ रु० १ आ० प्रतिज्त 
वापिक व्याज-दर पर ऋण देती थी और अमानतदारों को ९ 


एक सफल सहकारो समिति १०९, 


प्रतिशत वाषिक दर से ब्याज देती थी। इस प्रकार सोसायटी 
ने पर्याप्त उन्नति की । इस समय समिति अपने सदस्यों को केवल 
६ प्रतिशत वाषिक ब्याज-दर पर ऋण देती है और जमानतदारों 
को ३ प्रतिशत वाषिक दर से ब्याज देती है । 

अधिक काल से यह सोसायटी अपनी निजी पूंजी से कार्य कर 
रही हैं । यह परमुखापेक्षी नहीं हैं। इस समिति के व्यक्तिगत 
सदस्यों की संख्या १६८ है, जिनके एक हिस्से का मूल्य २०) 
हैं। समिति की कुल कारोवारी पूंजी ४७९१८ रु० २२ नये पैसे है, 
जिसमें केवल ४०२२ रु० ७२ नये पैसे गर-सदस्यों की अमानत है। 
शेष धन सोसायटी का है । बहुत दिनों से यह समिति 'ए' क्लास 
(प्रथम श्रेणी) में है । 

इस समिति की कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या ११ है । 

इस समिति ने अवतक बहुत-से कार्य जनता के हित के लिए 
किये हैं। आटा पीसने, धान कूटने और चीनी तैयार करने की 
मशीनें गांव के अन्दर लगाई मार्गो पर प्रकाश के लिए लालटेनें 
लगाई | जनता के हित के लिए सिचाई तथा पानी पीने के कुओं के 
निर्माण में सहायता दी। ग्राम के अन्दर भिन्न-भिन्न स्थानों पर 
शिक्षाप्रद साइन बोर्ड लगवाये । चारा काटने की मशीनें गांव में 
भिन्न-भिन्न स्थानों में उस समय लगीं, जवकि चारा काटने की 
मशीनों का प्रारम्भ-काल था । ग्राम के भिन्न-भिन्न भागों में 
शोचालय बनवाये और उनकी स्वच्छता तथा ग्राम की सफाई के 
लिए व्यवस्था की । एक चौकीदार भी रकक्‍्खा गया, जो रात्रि के 
समय पहरा दिया करता है । 

जनता के मनोविनोद के लिए नाटक के पर्द, ताज, कोट आदि 
मंगवाये गये, जिससे समय-समय पर ग्राम के वालक नाटक 
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आदि से मनोरंजन किया करते हैं । भिन्न-भिन्न खेलों के सामान क्रय 
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सहकारी खेती में आधुनिक साधनों का प्रयोग 
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करके खेलों को प्रोत्साहन दिया गया। पुस्तकालय के लिए किताबें 
तथा दो अलमारी क्रय करके श्री चन्द्रप्रकाश पुस्तकालय कुट् पुर 
को पर्याप्त उन्नत किया गया, जिससे पठन-पाठन की विशेष 
सुविधा हुई । प्रारस्थिक पाठशाला कुद्दू पुर में एक हेण्ड पम्प लूग- 
वाया गया है तथा समय-समय पर उसकी मरम्मत कराकर छोटे- 
छोटे बालकों की पूर्ण सहायता की गईं | समय-समय पर विद्या- 
थियों को सहायता तथा छात्रवृत्ति देकर उन्हें ऊंचा उठाया गया। 

चार बड़ी-बड़ी दरियां, दो बिछावन, हण्डा, कण्डाल, जग तथा 
मजलिस के सामान क्रय करके जनता के कष्टों को दूर किया । 
युद्ध-काल में समय-समय पर ब्रिटिश सरकार को चन्दे देकर ग्राम- 
वासियों को आर्थिक संकटों से मुक्त किया | बीमारियों आदि के 
लिए दवा इत्यादि का प्रबन्ध तो इसका नित्य का कार्य है। बारातों 
में दरी बिछावन- पंखा, इत्रदान, गुल्बपाश आदि का प्रबन्ध यह 
सहकारी समिति करती है । 

यह समिति समय-समय पर खाद तथा बीज मंगाकर 
किसानों को लाभ पहुंचाया करती है । किसानों के लाभाथे विगत 
कई वर्षो में मोट खरीदकर वितरण किया। कन्ट्रोल के समय में 
कपड़े की दूकान खोली और कपड़ा तथा चीनी का लाइसेंस प्राप्त- 
कर ईमानदारी के साथ जनता को कष्टों से मुक्त किया। ग्राम- 
सुधार का कार्य सरकारी क्षेत्रों से अच्छा भी कर दिखाया। 

इस प्रकार यह समिति अपना कार्य सुचारु रूप से संचालून 
कर रही है। समय-समय पर ऋण देना तो इसका नित्य का कार्य 
है। समिति को स्थापित हुए पचास वर्ष हो गये हैं । 

समिति ने अपने घन और साधनों से लगभग १५,००० रु० 
की लागत का एक विशाल पंचायत-भवन वनवाया हैं। इसमें अब- 
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“तक कोई सेरेक्रारी अनुदान नहीं लिया गया हैँ । समिति के मंत्री 
व पदाधिकारी अवैतनिक काम करते हैं। साल में एक वार इनाम 
के रूप में इनको कुछ धन दिया जाता हैं। 

इस समिति की सबसे बड़ी विशेषता है अपने साधनों से ही 
सदस्यों को ऋण देना । सहकारी बेंक जब अपनी समितियों को 
८३ प्रतिद्यत व्याज पर ऋण देते हैं, पर यह समिति पोस्ट आफिस 
में जमा किये हुए धन से केवल ६ प्रतिशत वाषिक व्याज पर ऋण 
देती है । समिति के कोषाब्यक्ष ने बताया कि सहकारी बेंक सदस्यों 
के साथ उचित सुविधामय व्यवहार नहीं करते, इसलिए उन्होंने 
अपना घन पोस्ट आफिस में जमा किया है । 

इस समिति का एक अनोखा काम चर्चा के योग्य है। बच्चे के 

जन्म पर समिति माता-पिता या परिवार के मालिक से बच्चे के 

नाम अमानत के लिए धन लेती है, जो एक प्रकार से बच्चे के लिए 
वीमे का काम करता है । 

यह समिति पूरी तौर पर गांववालों की है | इसके संचालन 
व निरीक्षण पर उनका पूरा-प्रा अधिकार है । अपने इस उत्तर- 
दायित्व को वे गौरव के साथ निभाते हैं । 


१३ : 
सहकारिता की नई दिशाएं 


सहकारी समाज को स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि 
सामाजिक जीवन के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में सहकारिता का सहारा 
लिया जाय । अवतक सहकारिता-आन्दोलन विशेषकर एक 
आर्थिक आन्दोलन रहा है। अब धीरे-धीरे वह एक व्यापक 
आन्दोलन वनने जा रहा है । पिछले दस वर्षों में निम्नलिखित नये 
क्षेत्रों में सहकारिता की प्रगति हुई है -- 

१. सहकारी दुग्ध-वितरण 
सहकारी यातायात-व्यवस्था 
औद्योगिक सहकारी समितियां 
सहकारी उद्यान 
श्रमदान 
सहकारी वाल-वचत-योजना 

श्रमदान का आन्दोलन नये ढंग से संगठित होता है । आपस में 
निर्णय करके लोग प्रस्तावित कार्य को परिवारों के अनुसार वांट 
देते हैं, प्रत्येक अपने हिस्से का काम अपनी सुविधा के अनुसार 
करता है । पुल-पुलिया के लिए छोग व्यय का एक भाग आपस में 
धन इकट्ठा करके देते है । इस कार्य में अनौपचारिक सहकार की 
भावना और कार्यशैली का उपयोग होता है । 

सहकारी उद्यान सार्वजनिक भूमि पर लगाये जाते हैं। साधनों 
की सहायता सहकारी ढंग पर होती है, पर पेड़ों के लगाने और रक्षा 
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व्यक्तिगत दिलचस्पी की भावना भी रह जाती है । 

श्रमदान सावेजनिक हित के कामों के लिए किया जाता है । 
किसानों की व्यक्तिगत श्रम-सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा 
करने के लिए सहकारी श्रम-वक की कल्पना की जाती है | वहुत-से 
गांवों में यह परिपाटी अनौपचारिक रूप से सफलतापूर्वक चलती हैं 
पर शहरों और छोटे कस्बों में इसका,संगठन करना चाहिए ताकि 
लोग अपने अतिरिक्त समय में अपने गांव में श्रम का काम कर ले 
और उनकी जरूरत पर श्रमिक सहायता उन्हें गांव से मिल सके । 
अब इसके अनौपचारिक संगठन की आवश्यकता है । 

सहकारी वचत-योजनाएं ही आन्दोलन को मजबृत कर सकती 
हैँ । आज जब केवछ २०) जमाकर लोग २००) या ४००) का 
ऋण लना चाहते हैं तो सहकारी आन्दोलन मितव्ययिता में सहा- 
यक नहीं होता--इसमें कंवल धोखा होता है । 


चोरी करें निहाई की देय सुई का दान । 
ऊंचे चढ़ के देखे केतिक दूर विमान ॥ 


सहकारी वचत-योजनाएं यदि स्थानीय सहकारी समितियों 
की आशिक स्थिति ऐसी बना दें कि गांव की ऋण या आथिक 
सहायता की पूरी जरूरत सदस्यों के जमा किये हुए धन से ही होने 
लगे तभी वे सच्ची सहकारी समित्तियां वन सकेगी । कुहृ पुर ग्राम की 
सहकारी समिति ऐसी ही है। वम्बई और मद्रास राज्यों में, जहां 


समितियां हूं। बच्चों के लिए बुछ जमा करने की नई व्यवस्था इस 


सिलसिले में सराहनीय हैं । सहकारी कम-वचत-बोजना भी इस 
दृष्टि से उल्लेखनीय हैँ । एक घड़े में एक मुट्ठी अनाज रोज 
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“डी इस योजना को पूरा कर सकते हैं । 

शिक्षा-संस्थाओं और अस्पतालों का संचालन भी सहकारी 
ढंग पर हो सकता है । इस दिल्ला में देवबंद ब्लाक में एक प्रयास 
हुआ था. पर यह स्थायी रूप से चल नहीं सका, फिर भी इसकी 
अनेक संभावनाएं हूँ । 

आन्दोलन को व्यापक बनाने का प्रयास हो रहा है । किस 
दिशा में कितनी प्रगति हो सकेगी, यह कुछ समय बाद ही कहा 
जायगा। यहां केवल यही निवेदन हैं कि स्थानीय जनता की सामू- 
हिक आवश्यकता के अनुसार सहकारिता का विकास किसी क्षेत्र में 
भी हो, उसी तरह उसके विकास में आर्थिक, प्राविधिक और 
नैतिक सहायता देनी चाहिए । 





